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संरक्षक का संदशे ...

प्रिय पाठको

बैैंकिग चिंतन अनुचिंतन के इस अंक के माध््यम से आप सभी से 
संवाद करते हुए मुझे अत््ययंत खुशी है। देश का केें द्रीय बैैंक और 
एक विनियामक संस््थथान होने के नाते हमारा प्रयास रहता है कि 
बैैंकिग एवं वित्त से जड़ेु सम-सामयिक विषयोों पर हम अपने 
पाठकोों को हिंदी मेें मौलिक व गणुवत्तापूर््ण सामग्री प्रदान करेें। 
साथ ही, यह भी कोशिश रहती है कि बैैंकिग से जड़ेु स््टटाफ 
सदस््योों को एक ऐसा मंच प्रदान किया जाए जहां वे आर््थथिक 
विषयोों पर अपने रचनात््मक आलेख और विचार हिन््ददी मेें साझा 
कर सकेें । 

बैैंकिग एक सेवा क्षेत्र है। इसका सबंधं सामान््य से लेकर विशिष्ट 
तक है। हाल मेें यह क्षेत्र निरतंर कई तरह के सधुारोों और बदलावोों 
से गजुरा है और यह परिवर््तन अब भी जारी है। आर््टटिफिशि यल 
इंटेलीजेेंस, सूचना प्रौद्योगिकी, फिनटेक, कॉर्पोरटे गवर्ननेंस और 
ग्रीन फायनेेंस जैसे क्षेत्ररों मेें काफ़ी तेजी से परिवर््तन हुए हैैं और अब 
भी हो रहे हैैं। इन सम-सामयिक और महत््वपूर््ण विषयोों पर ‘बैैंकिग 
चितंन अनचुितंन’ पत्रिका के माध््यम से हमेें निरतंर उच््च स््तरीय 

विषय-सामग्री पढ़ने-समझने के लिए मिलती है। इस रूप मेें यह 
पत्रिका बैैंकिग और वित्त जगत मेें हो रही प्रगति और परिवर््तन के 
बार ेमेें अपने पाठकोों को अद्यतन रखने मेें सहायक सिद्ध हुई है। 
भारतीय रिज़र््व बैैंक बैैंकिग परिदृश््य मेें एक ज्ञान आधारित ससं््थथा  
के रूप मेें ख््ययातिलब््ध है। अत: यह अपरिहार््य है कि ज्ञान का यह 
दीप निरतंर प्रकाशमान रहे। जैसा कि ऋग््ववेद मेें वर््णणित है: 

‘’आ नो भद््रााः क्रतवो यन््ततु विश्वत:।’’  
(Let noble thoughts come to us from every side)

अर््थथात, उपयोगी और कल््ययाणकारी विचार चाहे जहां से, जिस भी 
दिशा से आए ँहमेें उसका वरण करना चाहिये। हमारा यह प्रयास 
है कि यह पत्रिका ऐसे ही कल््ययाणकारी ज्ञान और विचारोों की 
सवंाहक बने। 

पत्रिका के इस अकं मेें भी आर््थथिक व बैैंकिग विषयोों पर विभिन््न 
आलेखोों का समावेश किया गया है। आशा है ये आलेख हमेें एक 
नयी अतंर्दृष्टि प्रदान करेेंगे। एक ससं््थथा के रूप मेें भारतीय रिज़र््व 
बैैंक राजभाषा हिन््ददी के उन््नयन और इसकी उपस््थथिति के 
विस््ततार के लिए सदवै प्रयत््नशील रहा है। मझेु खशुी है कि हिदंी 
मेें प्रकाशित हमारी यह पत्रिका अपने इस समानांतर उद्देश््य को 
भी पूरा करती है। इस रूप मेें यह पत्रिका सजृनात््मक सवंाद का 
एक माध््यम भी है। मझेु पूर््ण विश्वास है कि रिज़र््व बैैंक और अन््य 
बैैंकोों व ससं््थथाओ ं के विभिन््न कार््ययालयोों, विभागोों एव ं प्रशिक्षण 
केन्दद्ररों मेें कार््यरत स््टटाफ सदस््योों के ज्ञानवर््धन मेें यह पत्रिका 
सहायक सिद्ध होगी। 

पत्रिका का नवीनतम अकं आपके सामने है। मैैं पाठकोों को 
शभुकामनाए ंदतेी हू ँऔर साथ ही पत्रिका के प्रकाशन से जड़ुी 
टीम और उनके प्रयासोों की भी सराहना करती हू।ँ  

प्रकाश पर््व दीपावली की हार््ददिक शभुकामनाओ ंसहित ....

एन सारा राजेन्दद्र कुमार 
मखु््य महाप्रबधंक एव ंसरंक्षक 
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प्रिय पाठको

चितंन...  

‘वाबी-साबी’

ऑफिस से चर््चगेट का रास््तता। कभी-कभार की तरह उस दिन भी 
मैैं रास््तते मेें एक बार रुका, अपनी परुानी घड़ी मेें बैटरी डलवाई 
और आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद एक कलम (पेन) मेें 
रिफिल (कार्ट्रिज) डलवाने के लिए रुका। पहली दकुान पर नहीीं 
मिला तो दूसरी से तीसरी दकुान पर......। इस पर साथ मेें चल रहे 
मित्र मसु््ककु राकर बदुबुदाए “अच््छछा! वाबी-साबी!”  जब मैैंने अनरुोध 
किया कि इस उक्ति पर कुछ प्रकाश डालेें तो उन््होोंने कहा, “ऐसे 
नहीीं .... पहले बन मस््कका और चाय …..

इस दौरान बातेें ‘चितंन-अनचुितंन’ के वर््तमान अकं की ओर मड़ुीीं। 
शरुुआत हुई “वित्तीय ससं््थथानोों मेें मज़बूत जोखिम ससं््ककृ ति को 
बढ़ावा दनेे . . . “ पर श्री वरुण यादव के आलेख से। जोखिम 
ससं््ककृति  के निर््ममाण मेें अपेक्षित तत््वोों का विवरण दनेे के क्रम मेें 
बैैंक विफलताओ ंके कुछ उदाहरण दतेे हुए कहते हैैं कि किसी भी 
वाहन की कीमत या उसमेें उपलब््ध उन््नत सवुिधाओ ंसे ज््ययादा 
महत््वपूर््ण उस वाहन के चालक की निपणुता है।  फर््स््ट रिपब््ललिक 
बैैंक और सिलिकॉन वैली बैैंक मेें अबीमाकृत राशि की अधिकता 
और लंबी अवधि की प्रतिभूतियोों मेें निवेश सकंट का कारण बन 
गए। पारदर््शशिता, विश्वास, अभिशासन  आदि तत््व एक मजबूत 
जोखिम ससं््ककृति  का निर््ममाण करते हैैं, जिससे जोखिमोों की सक्रिय 
रूप से पहचान, मूल््ययाांकन और न््ययूनीकरण किया जा सकता है, 
एव ंबैैंकिग क्षेत्र मेें वित्तीय स््थथिरता और विनियामक अनपुालन को 
मजबूती मिल सकती है। 

 ‘अवसरंचना क्षेत्र का वित्तपोषण’ पर सशु्री नौशाबा हसन ने अपने 
आलेख मेें बताया है कि ऊर््जजा और बिजली क्षेत्र मेें किए जा रहे 
सधुार आने वाले भविष््य मेें भारत की प्रगति को तेजी से पटरी पर 
लाने मेें सहायक सिद्ध हो रहे हैैं। सरकार द्वारा नई और मौजूदा 
अवसरंचना के निर््ममाण के विकास के लिए पी.पी.पी, एन.आई.पी, 
एन.एम.पी और राष्ट्रीय अवसरंचना एव ंविकास वित्तपोषण बैैंक 
(NaBFID) जैसे विभिन््न कदम उठाए गए हैैं। आलेख मेें 
अवसरंचना वित्तपोषण मेें बैैंकोों की भूमिका तथा विविध ससं््थथानोों 
व माध््यमोों पर भी चर््चचा है।

डॉ निधि शर््ममा ने 2047 तक विकसित भारत के लक्षष्य को प्राप्त 
करने मेें रिज़र््व बैैंक की भूमिका के बार ेमेें बताया है। सकल घरलूे 
उत््पपाद मेें निरतंर वदृ्धि, बेरोजगारी मेें कमी, कृषि और एमएसएमई 
क्षेत्र मेें सवंदृ्धि, राजकोषीय घाटे मेें कमी, विदशेी निवेश मेें वदृ्धि, 
शिक्षा और कौशल विकास मेें उन््नति आदि के बल पर ही 
विकसित भारत का सपना साकार हो सकता है। एक अन््य 
आलेख मेें श्री राजेश कुमार सेेंट्रल बैैंक डिजिटल करेेंसी 
(सीबीडीसी) की भारत मेें शरुुआत, विस््ततार, इसको जारी करने 
के उद्देश््य के साथ-साथ इसके उपयोग की प्रक्रिया भी समझाते 
हैैं। आलेख का एक रोचक पक्ष भाषायी समावेश और सीबीडीसी 
जैसे माध््यम के विस््ततार मेें भाषा की भूमिका है। 

श्री अभिषेक दाते ने त्रिपक्षीय रपेो बाजार का विवरण दतेे हुए 
क््ललीयरिगं कॉरपोरशेन आफ इंडिया की भूमिका के बार ेमेें बताया 
है। त्रिपक्षीय रपेो बाजार मेें सरकारी सिक््ययोरिटी कारोबार 
TREPS डीलिंग सिस््टम पर होता है जो नाम उजागर किए बिना 
ऑर््डर मिलान करने वाला प््ललेटफॉर््म है जिसे सीसीआईएल की 
सहायक कंपनी द्वारा सचंालित किया जाता है। उल््ललेखनीय है कि 
त्रिपक्षीय रपेो मेें स््वचालित सिस््टम के कारण बड़े पैमाने की ट्रेडिग 
भी कम लागत पर बड़ी ही दक्षता से परिचालित होती है।  

किसी भी ससं््थथा के लिए 90 वर्षषों की यात्रा न सिर््फ  लंबी बल््ककि 
कई ऐतिहासिक पड़ावोों से भरपूर होती है। और यह ससं््थथा यदि 
रिज़र््व बैैंक हो तो इसके महत्तत्व की कल््पना की जा सकती है। 
आरबीआई के आर््थथिक और नीति अनसुधंान विभाग के  
डॉ आशतुोष राराविकर ने विकास, स््थथिरता और विश्वास से 
परिपूर््ण भारतीय रिज़र््व बैैंक के गौरवपूर््ण नौ दशकोों के अहम 
पड़ावोों की चर््चचा की है। 

संपादकीय 
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आज जीवन के विभिन््न क्षेत्ररों मेें एआई के उपयोग से मिलने वाले 
लाभोों के साथ-साथ सूचना प्रबधंन व मशीनोों पर निर््भरता व 
रोजगार की चनुौतिया ँबढ़ रही हैैं। ये बातेें अपने आलेख ‘बैैंकिग मेें 
कृत् रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के प्रयोग की सभंावनाए ंएव ंचुनौतियाँ’ 
मेें बता रहे हैैं बैैंक ऑफ बड़़ौदा के सेवानिवतृ्त प्रबन््धक  
श्री श्रीनिवास कृष््णन। उन््होोंने बैैंकिग उत््पपादोों के निर््ममाण व उनके 
विपणन, शाखा के गवर््नन््स तथा वित्तीय धोखाधड़़ी रोकने मेें 
कृत्रिम बदु्धिमत्ता के उपयोग और झूठे व कृत्रिम आकँड़ों से कृत्रिम 
बदु्धिमत्ता को मिल रही चनुौतियोों पर प्रकाश डालते हुए विषय के 
विविध पक्षषों को समेटने का प्रयास किया है।  

J.P. Morgan का एक सपुरिचित कथन है "Gold is money, 
Everything else is credit." आर््थथिक, सामाजिक, 
रणनीतिक और यहा ँ तक कि हमारे भावनात््मक जगत मेें भी 
अहम ‘स््वर््ण की वैश्विक यात्रा’ पर लिखा है आरबीआई के बाह्य 
निवेश और परिचालन विभाग के श्री अक्षय वाखलू ने। हम 
भारतवासी दनुिया के सबसे बड़े स््वर््ण उपभोक्ताओ ंमेें से हैैं। यह 
दिलचस््प है कि हमारा उत््पपादन औसतन 2 टन वार््षषिक से भी 
कम है एवं हम आयात पर बहुत अधिक निर््भर हैैं तथा आमतौर 
पर सालाना 700-900 टन स््वर््ण भारत मेें आयात किया जाता 
है, जिससे भारत दनुिया के सबसे बड़़े स््वर््ण आयातकोों मेें से एक 
बन जाता है।  

पत्रिका के स््थथायी स््ततंभ इसे प्रभावी और मज़बूत बनाने मेें 
महत््वपूर््ण भूमिका निभाते हैैं। रगे््ययुलटर की हैसियत से भारतीय 
रिज़र््व बैैंक द्वारा उठाए गए कदमोों की जानकारी आपको मखु््य 
महाप्रबधक और इस पत्रिका के सपंादक मंडल के अध््यक्ष श्री 
ब्रिज राज द्वारा लिखित ‘रगे््ययुलेटर की नज़र से’  स््ततंभ से प्राप्त 
होगी। दशे-विदशे मेें आर््थथिक क्षेत्र से जड़ुी प्रमखु एव ंमहत््वपूर््ण 
गतिविधियोों को श्री गौतम प्रकाश और श्री करुणेश तिवारी, अपने 
‘घूमता आईना’  के माध््यम से हमार ेसामने प्रस््ततुत कर रहे हैैं।  

अनचुितंन...

‘हारा हाची बु’

हो सकता है इस अंक मेें आए प्रत््ययेक आलेख का उल््ललेख मुझसे 
नहीीं हो पाए। बहरहाल इतने सारे आलेखोों पर चर््चचा  के लिए जब 

मैैं अपने मित्र के लिए एक और बन-मस््कका ऑर््डर करने जा रहा 
था तो मित्र ने ‘हारा हाची ब’ु कहते हुए मुझे रोका। मैैंने कहा भाई 
अब तक मैैं ‘वाबी-साबी’ से ही सहमा हुआ था अब ‘हारा हाची 
ब’ु.. ? क््यया ‘बन-मस््कका’ अच््छछा नहीीं लगा? तो उन््होोंने बताया 
कि  ‘हारा हाची ब’ु यह कहता है कि पेट को पूरा 100% मत 
भरिये, 80% बहुत है। उसके बाद संयम! और यह नियम केवल 
भोजन के मामले मेें ही नहीीं बल््ककि जीवन मेें भी लागू होता है। 
वहीीं जापानी संयमित उपभोग की अवधारणाओ ंको समेटे हुए 
‘वाबी-साबी’ कहता है कि बेहिसाब उपभोग, विलास और 
दिखावे के पीछे न भागकर हम जो है, उसकी कद्र करेें, परुानी 
चीजोों का उपयोग भी सावधानी व अच््छछी तरह से करेें तथा जो 
है उसमेें जीवन की सरलता और सुंदरता को समझेें भले ही वह 
अपूर््ण हो, छोटा हो और परुाना हो। 

यहा ँदो शब््द उन लोगोों से जो ‘बैैंकिग चितंन-अनुचितंन’  मेें अपना 
आलेख भेजते हैैं। हम आपके योगदान के प्रति अत््ययंत आभारी हैैं। 
बैैंकिग से जड़ेु होने के साथ-साथ कुछ लोग अपने सगंठनोों मेें 
सकंाय सदस््य भी हैैं। आप उन लोगोों मेें हैैं जिनके पास बैैंकिग व 
अर््थशास्त्र के ज्ञान के साथ-साथ भाषा व अभिव््यक्ति क्षमता भी है। 
अर््थ, वित्त, बैैंकिग आदि विषयोों पर हिदंी मेें मौलिक चितंन व 
लेखन की कमी को पूरा करने के लिए यह पत्रिका ही नहीीं हमारा 
समाज भी आप जैसे अनभुव व ससंाधन-सपंन््न लोगोों की ओर 
बड़ी आशा से दखेता है। हो सकता है आलेखोों मेें भाषायी उत््ककृ ष्टता 
के लिए आपके पास अवकाश न हो परतं ुप्रकाशन हेत ुप्रेषण के 
पूर््व इतना तो ध््ययान रखा जा सकता है कि एक सामान््य पाठक को 
भी ऐसा न लगे कि सामग्री, डेटा व भाषा की कुछ भी परवाह किए 
बिना भेजने वाले ने कहीीं से कुछ भी उठाया और रख दिया। ‘हारा 
हाची ब’ु का महुावरा उधार लेें तो पाठक को आप कम से कम 
80% तपृ्त करने का प्रयास तो करेें। यकीन मानिए निष्ठा से किए 
गए प्रयास के प्रति हम भी ‘वाबी-साबी’ का दृष्टिकोण रखेेंगे। 

आभार व आशा सहित।

अरविदं कुमार चतुर्वेदी 
महाप्रबधंक और प्रबध सपंादक
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एक मज़बत और आघातोों से उबरने मेें सक्षम वित्तीय प्रणाली वह 
आधारशिला होती है जिस पर किसी राष्टट्र की आर््थथिक समदृ्धि की 
इमारत खड़़ी होती है। भारतीय रिज़र््व बैैंक हमारी वित्तीय प्रणाली 
का सरंक्षक है। इसने अपनी यात्रा के 90 वर््ष पूर ेकर लिए। 90वेें 
वर््ष के लिए हमारा थीम ‘स््थथिरता, विश्वास और विकास’ था।

यह उन सभी तत््वोों को समाहित करता है जिसके लिए आरबीआई 
प्रतिबद्ध है। यह उचित होगा कि हम अतीत का आत््म-विश्लेषण 
करेें और दखेेें कि मौद्रिक और वित्तीय स््थथिरता सनुिश्चित करने; 
वित्तीय प्रणाली मेें विश्वास बढ़़ाने; आर््थथिक विकास को समर््थन दनेे 
और अपने लोगोों के हितोों मेें सधुार के अपने दायित््व को हम कैसे 
बेहतर ढंग से निभा सकते हैैं।

कीमतोों मेें स््थथिरता

स््थथिरता का तात््पर््य कीमतोों की स््थथिरता से है। यह महत््वपूर््ण है 
क््योोंकि मदु्रास््फफीति पैसे के मूल््य को कम करती है। यह लोगोों को 
नकुसान पहुचँाती है; यह गरीबोों को और भी अधिक नकुसान 
पहुचँाती है। हालाकँि, सभी मदु्रास््फफीति बरुी नहीीं होतीीं। विशेषज्ञञों 
का मानना ​​है कि मदु्रास््फफीति का एक मध््यम स््तर आर््थथिक विकास 
के लिए बढ़िया है। यदि मदु्रास््फफीति बहुत कम है, तो अर््थव््यवस््थथा 
को ठहराव से जड़ेु जोखिमोों का सामना करना पड़ता है। यदि यह 
बहुत अधिक है, तो कीमतेें अप्रत््ययाशित हो जाती हैैं, जिससे 
उपभोक्ताओ ंऔर व््यवसायोों के लिए योजना बनाना और निवेश 
करना मशु््ककिल हो जाता है। हमने उपभोक्ता मूल््य सूचकांक 
(सीपीआई) मदु्रास््फफीति के लिए 2% के दायर ेके साथ 4% का 
लक्षष्य चनुा है।

सीपीआई मुद्रास््फफीति अधिकांशतः लक्षष्य के अनुरूप ही रही है। 
लचीले मुद्रास््फफीति लक्षष्य की समीक्षा की जानी है। हम न केवल 
ढाचेँ मेें सधुार के लिए, बल््ककि समुचित मौद्रिक और राजकोषीय 

नीतियोों के माध््यम से मुद्रास््फफीति और विकास हेतु ‘गोल््डडीलॉक््स 
स््थथितिया’ँ प्राप्त करने के लिए भी सरकार के साथ सहयोग 
करेेंगे। 

वित्तीय स््थथिरता

स््थथिरता से तात््पर््य वित्तीय स््थथिरता से है, जो विकास और अन््य 
विकासात््मक उद्देश््योों को पूरा करने मेें कीमतोों मेें स््थथिरता का 
पूरक है। हमार ेपास एक स््थथिर वित्तीय प्रणाली रही है - एक ऐसी 
प्रणाली जिसने दबाव के दौर मेें भी वास््तविक क्षेत्र की आर््थथिक 
गतिविधियोों को सचुारू रूप से सहारा दिया है। वित्तीय ससं््थथानोों 
ने अच््छछा प्रदर््शन किया है। वित्तीय मध््यस््थता का कार््य प्रभावी 
ढंग से करने के लिए बैैंक एव ंएनबीएफ़सी सदुृढ़तर और अच््छछी 
तरह से पूजँीयकु्त हैैं।

बाह्य स््थथिरता 

स््थथिरता मेें स््थथिर विदशेी विनिमय दरेें आती हैैं, जो कि न केवल 
आयातकोों, निर््ययातकोों और निवेशकोों के लिए, बल््ककि सामान््य 
लोगोों के लिए भी महत््वपूर््ण है। भारत के विदशेी मदु्रा बाज़ार मेें 
अपेक्षित गहराई और चलनिधि है जिससे दबावोों का सामना किया 
जा सकता है, जैसा कि पिछले कुछ महीनोों मेें दखेा भी गया।

विदशेी मदु्रा भडंार के अच््छछे स््तर और प्रबधंनीय चालू खाता 
अधिशेष भी हमेें आश्वस््त करते हैैं। रिज़र््व बैैंक इसी तरह सहयोगी 
बना रहेगा, जिससे कि किसी विशेष स््तर या बैैंड के विनिमय दर 
को लक्षष्य बनाए बिना, अत््यधिक अस््थथिरता को सभंाला जा सके।

विश्वास 

विश्वास केें द्रीय बैैंक के लिए कई कारणोों से महत््वपूर््ण है। मुद्रा 
अपने उद्देश््य को तभी प्राप्त करेगी जब लोगोों को विश्वास होगा 
कि इसका उपयोग सरुक्षित है। आम लोग उसी विश्वास के सहार े

आरबीआई:  
स््थथिरता, विश्वास, विकास

- श्री संजय मल्होत्रा,  गवर््नर, भारतीय रिज़र््व बैैंक
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अपनी मेहनत की कमाई को बैैंकोों मेें जमा करते हैैं। मुद्रास््फफीति 
प्रत््ययाशाओ ंको ससु््थथिर करने के लिए मौद्रिक नीति मेें विश्वास 
अपेक्षित है। विश्वास वित्तीय स््थथिरता के लिए महत््वपूर््ण है। यह 
वित्तीय बाज़ारोों एवं भगुतान और निपटान प्रणालियोों की 
सत््यनिष्ठा का अभिन््न हिस््ससा है। हम इस विश्वास को और 
मजबूत बनाएगें जो आम लोगोों ने हममेें दिखाया है। आम लोगोों 
के विश्वास को बनाए रखने के लिए अच््छछी गणुवत्ता की ग्राहक 
सेवा और अनुभव सनुिश्चित करना अहम है। हम सेवाओ ं मेें 
सधुार और शिकायतोों के निवारण के लिए वित्तीय संस््थथानोों के 
साथ भागीदारी करेेंगे। 

विश्वास जगाने के लिए केें द्रीय बैैंक की स््वतंत्रता महत््वपूर््ण है। 
हालांकि, स््वतंत्रता पारदर््शशिता की मांग करती है। चाहे आम जनता 
हो, विनियमित ससं््थथाए ं होों, अन््य वित्तीय विनियामक होों या 
सरकार, किसी से भी परामर््श मेें यह स््वतंत्रता बाधा नहीीं डालती। 
बल््ककि यह और भी अधिक आवश््यक हो जाता है। स््वतंत्रता उच््च 
जवाबदहेी की भी अपेक्षा रखती है। हम इस सबंधं मेें पूर््णतया 
सचेत हैैं तथा विभिन््न उपायोों के माध््यम से पारदर््शशिता मेें और 
सधुार करने, परामर््श, समन््वय एव ंसहयोग मेें वदृ्धि एव ंजवाबदहेी 
बढ़ाने के लिए हम प्रयास करते रहेेंगे। 

विकास 

प्रधानमंत्री ने 2047 तक एक विकसित भारत की कल््पना की है। 
इसके लिए समावेशी और त््वरित आर््थथिक विकास की आवश््यकता 
है। भारत के विकास को पखं दनेे के लिए यथार््थपरक एव ंदूरदर्शी 
दोनोों तरह की नीतियोों की जरूरत है। स््थथिरता सनुिश्चित करने के 
साथ-साथ नवोन््ममेषी नीतिगत उपायोों को लागू करना भारतीय 
रिज़र््व बैैंक की उपलब््धधि रही है। महामारी से निपटने के लिए 
इसके द्वारा उठाए गए कदम इसका एक उदाहरण है।

हम आर््थथिक विकास को अवलंब दनेे के अपने प्रयासोों मेें 
अग्रसक्रिय, चसु््त और लचीले बने रहेेंगे। वित्तीय समावेशन को 
बेहतर करने मेें एक ओर जहा ँहमने एक अच््छछी दूरी तय की है, 
वहीीं हम वित्तीय ससं््थथानोों के साथ मिलकर, विशेष रूप से समाज 
के निचल तबके तक पहुचँ बढ़़ाने के लिए काम करेेंगे। हम बैैंकोों 
और एनबीएफसी को अपनी ऋण क्षमता बढ़़ाने के लिए डेटा और 
उन््नत तकनीक का लाभ उठाने के लिए प्रोत््ससाहित करेेंगे। इसमेें 
वित्तीय स््थथिरता से समझौता किए बिना, अर््थव््यवस््थथा मेें ऋण 

आपूर््तति मेें तेजी लाने और निवेश एव ंआर््थथिक विकास को बढ़़ावा 
दनेे की क्षमता निहित है।

इसके अलावा, जैसे-जैसे हम विकसित अर््थव््यवस््थथा बनने की 
अपनी यात्रा मेें आगे बढ़ेंगे और वैश्विक अर््थव््यवस््थथा मेें और 
अधिक एकीकृत होोंगे, हमारी भगुतान प्रणाली और मदु्रा को दनुिया 
भर मेें व््ययापक रूप से मान््यता प्राप्त होनी चाहिए। हमने इस सबंधं 
मेें पहले ही कुछ कदम उठाए हैैं। हम रुपये का अतंरराष्ट्रीयकरण 
करने और भारत की भगुतान प्रणाली को वैश्वीकृत करने के लिए 
पहल करना जारी रखेेंगे।

तकनीक

तकनीक मेें तेज़़ी से हुई प्रगति ने आरबीआई को स््थथिरता, विश्वास 
और विकास के अपने दायित््व को पूरा करने मेें मदद की है। 
विभिन््न बैैंकिग सेवाओ ं का डिजिटलीकरण, यूपीआई और 
अकाउंट एग्रीगेटर इसके कुछ उदाहरण हैैं। यह आवश््यक है कि 
हम वित्तीय समावेशन को और गहरा और व््ययापक बनाने के लिए 
तकनीक का उपयोग करेें और नवोन््ममेष का समर््थन करेें; मौद्रिक 
नीति, बैैंकिग और केें द्रीय बैैंक की डिजिटल मदु्रा सहित मदु्रा 
प्रबधंन को बेहतर बनाए;ं भगुतान प्रणाली का सार््वभौमिकरण करेें; 
एकीकृत ऋण (लेेंडिग) इंटरफ़़े स के माध््यम सहित ऋण का 
विस््ततार करेें; और ग्राहक अनभुव को बेहतर बनाए।ं

इस अवसर पर, मैैं सभी को आश्वस््त करना चाहता हू ँ कि हम 
पेशेवर दृष्टिकोण के उच््चतम मानकोों को बनाए रखेेंगे तथा लोक 
सेवा की सत््यनिष्ठा, निष््पक्षता, परिश्रम, वस््ततुनिष्ठता, जवाबदहेी, 
निर््णणायकता और पारदर््शशिता के मूल््योों को बनाए रखेेंगे। हम अपने 
दशे और उसके नागरिकोों की आकांक्षाओ ंको पूरा करने के लिए 
एक सरुक्षित, सरंक्षित और स््थथिर वित्तीय प्रणाली को पोषित 
करते रहेेंगे। एक अग्रणी केें द्रीय बैैंक बनने के लिए रिज़र््व बैैंक ने जो 
आकांक्षात््मक लक्षष्य निर््धधारित किए हैैं, वे निस््ससंदहे चनुौतीपूर््ण हैैं, 
तथापि फलदायी और अवश््ययंभावी हैैं।

जैसा कि महात््ममा गांधी ने कहा था, "भविष््य इस बात पर निर््भर 
करता है कि हम वर््तमान मेें क््यया करते हैैं।" आरबीआई राष्टट्र की 
सेवा मेें स््वय ंको पनुः समर््पपित करता है।   

(टाइम््स ऑफ इंडिया मेें 01 अप्रैल 2025 को एक कॉलम के रूप 
मेें प्रकाशित)



अप्रैल - सितंबर 2025 7

भारतीय रिज़र््व बैैंक के गौरवपूर््ण नौ दशक
- डॉ. आशुतोष रारावीकर

प्रस््ततावना 

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने 1 अप्रैल, 2025 को अपनी यात्रा के नब््बबे 
वर््ष पूर््ण किये। पिछले नौ दशकोों के दौरान बैैंक ने दशे की आर््थथिक 
और वित्तीय प्रणाली की एक शीर््ष ससं््थथा के रूप मेें भारतीय 
अर््थव््यवस््थथा को चलाने मेें महत््वपूर््ण भूमिका निभाई है। यह लेख 
बैैंक की यात्रा, महत््वपूर््ण पड़ाव और योगदान पर प्रकाश डालता 
है। खंड II मेें वित्तीय ससं््थथाओ ंऔर बनुियादी ढांचे के विकास के 
माध््यम से अर््थव््यवस््थथा की नीींव रखने का अवलोकन किया गया 
है। खंड III मेें बैैंक द्वारा अनेक सधुारोों के माध््यम से आधनुिक 
प्रणाली के लिए आधार के निर््ममाण का ब््ययोरा दिया गया है। खंड IV 
मेें महामारी सहित अनेक सकंटोों की शृखंला मेें बैैंक द्वारा दशे की 
अर््थव््यवस््थथा के सचंालन का विश्लेषण किया गया है। खंड V मेें 
उपसहंार है।

II. ससं््थथागत और बुनियादी ढाचें का निर््ममाण

वर््ष 1913 मेें जे. एम. कीन््स ने भारत के लिए एक केें द्रीय बैैंक के 
निर््ममाण का सझुाव दिया था। वर््ष 1926 मेें भारतीय मदु्रा और वित्त 
पर रॉयल कमीशन (अध््यक्ष: हिल््टन यगं) ने भारतीय रिज़र््व बैैंक 
की स््थथापना की सिफारिश की। भारतीय रिज़र््व बैैंक की स््थथापना 
1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र््व बैैंक अधिनियम, 1934 के 
अधीन की गई। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया 
गया। 1960 के दशक के उत्तरार््ध मेें बाजार सचंालित प्रणाली की 
विफलताओ ंको सधुारने के लिए सभी वित्तीय क्षेत्ररों मेें रिज़र््व बैैंक 
के बढ़ते हुए विनियमन और निदशेन का यगु प्रारभं हुआ। 
वाणिज््ययिक बैैंकोों का राष्ट्रीयकरण एक महत््वपूर््ण घटना थी, 
जिसने उनके कामकाज और नीति-निर्देशन के तरीके को बदल 

दिया। इसके परिणामस््वरूप ग्रामीण भागोों सहित विभिन््न 
भौगोलिक क्षेत्ररों मेें तथा आबादी के अब तक शामिल न किए गए 
वर्गगों मेें बैैंकिग का विस््ततार हुआ। कम ऋण-जमा अनपुात वाले व 
कम आबादी वाले क्षेत्ररों मेें ऋण वितरण को बढ़़ाने के लिए लीड 
बैैंक योजना शरुू की गई। 1970 के दशक का पूर््ववार््ध तेल की 
कीमतोों मेें भारी वदृ्धि, बांग््ललादशे यदु्ध और विनिमय दरोों की ब्रेटन 
वड्ुस प्रणाली के पतन जैसे सकंटोों से उत््पन््न अनिश्चितताओ ंसे 
भरा था। विदशेी मदु्रा की कमी को दखेते हुए रिज़र््व बैैंक ने 
आईएमएफ के साथ मिल कर महत््वपूर््ण भूमिका निभाई तथा 
वैश्विक मौद्रिक प्रणाली मेें सधुारोों पर विचार-विमर््श मेें योगदान 
दिया। कुल मिलाकर, 1960 के उत्तरार््ध और 1970 के दशक मेें 
ससं््थथाओ ंऔर बनुियादी ढांचे की पनुः स््थथापना की गई।

III. प्रणालीगत विविध सधुार

1970 और 1980 के दशक मेें, राजकोषीय प्रभतु््व और घाटे के 
स््वचालित मदु्रीकरण ने मौद्रिक नीति को बाधित किया था। घाटे 
के वित्तपोषण और वैश्विक सकंट से उत््पन््न मदु्रास््फफीति के कारण 
रिज़र््व बैैंक ने 1985 मेें फीडबैक के साथ मौद्रिक लक्ष्यीकरण की 
रूपरखेा को अपनाया। 1980 के दशक मेें विभिन््न सकंटोों और 
समस््ययाओ ं को उभरते हुए दखेा गया। व््ययापक घरलूे आर््थथिक 
असतंलुन और बाहरी क्षेत्र की गिरावट के परिणामस््वरूप 1991 
मेें भगुतान सतंलुन (बीओपी) सकंट उत््पन््न हुआ। इसने दशे मेें 
आर््थथिक प्रबधंन मेें व््ययापक परिवर््तन को आवश््यक बना दिया, 
जिसमेें प्रतिबधंोों के स््थथान पर वित्तीय और सरंचनात््मक सधुारोों 
के साथ उदारीकरण को अपनाया गया। रिज़र््व बैैंक ने सरकार के 
साथ मिल कर इन सधुारोों के क्रियान््वयन का समन््वय किया और 
राजकोषीय घाटे को नियतं्रित करने के लिए सरकार के साथ 
निरतंर चर््चचा की।

1992 मेें उदारीकृत विनिमय दर प्रबधंन प्रणाली (एलईआरएमएस) 
की शरुूआत करके विनिमय दरोों को उदार बनाया गया। रिज़र््व 
बैैंक और भारत सरकार के बीच समझौते के माध््यम से घाटे के 
स््वत: मदु्रीकरण की प्रणाली को वर््ष 1997 से चरणबद्ध रूप से 
समाप्त कर दिया गया। मदु्रा बाज़ार तथा सरकारी प्रतिभूति बाज़ार 
के विकास के लिए उपाय किए गए। नरसिहंम समिति-I1 की डॉ. आशुतोष रारावीकर 

निदेशक, आर््थथिक और नीति अनुसधंान विभाग 
भारतीय रिज़र््व बैैंक 1	 वित्तीय प्रणाली पर समिति (अध््यक्ष : एम.नरसिहंम), भारत सरकार 

(1991).
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सिफारिशोों के अनसुार विवेकपूर््ण मानदडंोों की शरुूआत और 
ऋण वितरण व््यवस््थथा को मजबूत बनाने के साथ ही बैैंकिग 
प्रणाली मेें सधुार किया गया।

वर््ष 1997 मेें एशियाई मदु्रा और वित्तीय सकंट का आगमन और 
सकं्रामकता वैश्विक मंदी का कारण बनी। रिज़र््व बैैंक ने वित्तीय 
स््थथिरता का निर््ममाण करने और उसे बनाए रखने के लिए अपने 
दृष्टिकोण को समायोजित किया। वित्तीय बाजार, सरंचनात््मक 
और ससं््थथागत सधुार किए गए। वर््ष 1998 मेें बहु-सकेंतक विधि 
को अपनाया गया, जिसमेें सूचना सेट के रूप मेें विभिन््न सकेंतकोों 
का उपयोग किया गया। वर््ष 2000 मेें रपेो दर को नीति दर के रूप 
मेें अपनाकर मौद्रिक नीति के मखु््य साधन के रूप मेें चलनिधि 
समायोजन सवुिधा (एलएएफ़) लागू की गई। पूजंी प्रवाह के कारण 
उत््पन््न अतिरिक्त चलनिधि को निष््फल करने के लिए एक नई 
मौद्रिक स््थथिरीकरण योजना (एमएसएस) शरुू की गई, जिसके 
प्रभाव से मदु्रास््फफीति के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। तदर््थ 
राजकोषीय बिलोों को बदं करने से मौद्रिक नीति मेें लचीलापन 
आया तथा राजकोषीय उत्तरदायित््व और बजट प्रबधंन 
(एफ़आरबीएम) अधिनियम, 2003 द्वारा राजकोषीय अनशुासन 
लाया गया। ब््ययाज दरोों के विनियमन के माध््यम से मौद्रिक नीति 
को अप्रत््यक्ष साधनोों की ओर शिफ््ट किया गया।

स््वच््छ नोट नीति के द्वारा मदु्रा प्रबधं प्रणाली को मजबूत किया 
गया। कागज आधारित प्रणाली से इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली मेें बदलाव 
ने रिज़र््व बैैंक द्वारा पर््यवेक्षी और विनियामक निरीक्षण के साथ 
आधनुिक खदुरा और थोक भगुतान प्रणाली के बनुियादी ढांचे का 
मार््ग प्रशस््त किया गया। भगुतान प्रणालियोों के लिए बनुियादी 
ढांचा विकसित किया गया, जिसमेें डिलिवरी बनाम भगुतान 
(डीवीपी), रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेेंट सिस््टम (आरटीजीएस), 
इलेक्ट्रॉनिक क््ललियरिगं सर््वविस (ईसीएस) और नेगोशिएटेड 
डीलिंग सिस््टम (एनडीएस) शामिल हैैं। कानूनी सधुारोों मेें सरकारी 
प्रतिभूति अधिनियम, 2006, भगुतान और निपटान प्रणाली 
अधिनियम, 2007 को लागू करना, बैैंकिग विनियमन अधिनियम, 
1949 मेें सशंोधन करना, एसएलआर के लिए न््ययूनतम दर को 
हटाना और आरबीआई अधिनियम, 1934 मेें सशंोधन करना, 
सीआरआर की अधिकतम और न््ययूनतम सीमा को हटाना और 
उसके द्वारा रिज़र््व बैैंक को सीआरआर शेष पर ब््ययाज का भगुतान 
करने से रोकना शामिल है, जिससे मौद्रिक नीति मेें प्रभावशीलता 
और लचीलापन आया। विदशेी मदु्रा विनियमन अधिनियम, 1973 
(फेरा) के स््थथान पर विदशेी मदु्रा प्रबधंन अधिनियम, 1999 
(फेमा) के अतंर््गत नया ढांचा लागू किया गया, जो एक उदारीकृत 

व््यवस््थथा मेें परिवर््तन को चिह्नित करता है, जहां विदशेी मदु्रा एक 
रणनीतिक परिसपंत्ति बन गई है।

इस प्रकार, रिज़र््व बैैंक द्वारा आधनुिक प्रणाली का आधार और 
निर््ममाण किया गया। इस अवधि के दौरान रिज़र््व बैैंक द्वारा किए गए 
सधुारोों की नीींव पर वर््तमान अत््ययाधनुिक प्रणाली की इमारत 
खड़़ी है। रिज़र््व बैैंक ने अपनी स््थथापना से लेकर पूर््व-वैश्विक वित्तीय 
सकंट के चरण (1935-2008) तक के इतिहास को अब तक 
‘भारतीय रिज़र््व बैैंक’ शृखंला के अतंर््गत पाचँ खंडोों मेें प्रलखित 
और प्रकाशित किया है।

IV. सकंट-शृखंला मेें व््ययापक प्रबधंन

वर््ष 2008 से वैश्विक उथल-पथुल की एक शृखंला प्रारभं हुई, 
जिसकी शरुुआत वैश्विक वित्तीय सकंट (जीएफसी) से हुई। 
परिणामस््वरूप आर््थथिक प्रबधं मेें एक बड़ा परिवर््तन आया। मौद्रिक 
नीति ढांचे मेें परिवर््तन, प्रौद्योगिकी मेें विकास, वित्तीय समावेशन 
का बढ़ता दायरा, ग्राहक सरंक्षण, वित्तीय बाजारोों का विस््ततार, 
गहनता और विकास, वित्तीय प्रणालियोों के विनियमन और 
पर््यवेक्षण को बेहतर बनाना, कुशल ऋण प्रबधंन रणनीति को 
अपनाना, बनुियादी ढांचे के उन््नयन के साथ कुशल मदु्रा प्रबधंन, 
कुशल और किफायती भगुतान प्रणाली की स््थथापना तथा मानव 
ससंाधन विकास के साथ सगंठनात््मक क्षमता का निर््ममाण करना 
यह भारत की केें द्रीय बैैंकिग के प्रमखु स््ततंभ रहे। इनसे सकंटोों के 
दौरान दशे को सरुक्षित रूप से आगे बढ़़ाया गया और भारतीय 
अर््थव््यवस््थथा लचीली बनी रही।

इस अवधि मेें मौद्रिक नीति ढांचे मेें बड़़े बदलाव दखेे गए, जिसमेें 
वर््ष 2016 मेें कीमत स््थथिरता बनाए रखने के स््पष्ट अधिदशे के 
साथ लचीले मदु्रास््फफीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढांचे को 
अपनाना, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का गठन, रपेो दर को 
एकल नीति दर के रूप मेें अपनाना, मदु्रास््फफीति के प्रमखु मापक 
के रूप मेें हेडलाइन उपभोक्ता मूल््य सूचकांक (सीपीआई) को 
अपनाना, नाउकास््टटििंग के साथ लघ ु और मध््यम अवधि के 
पूर््ववानमुान लगाना, द्वि-मासिक मौद्रिक नीति-चक्र मेें प्रक्रमण 
करना, बचत बैैंक जमा ब््ययाज दरोों का विनियमन करना और 
कोविड-19 के दौरान पारपंरिक और अपारपंरिक उपायोों का 
प्रयोग करना शामिल है। मदु्रास््फफीति के नियतं्रण और विकास के 
लक्षष्ययों के बीच सतंलुन की आवश््यकता के अनसुार मौद्रिक नीति 
का रुख गतिशील रूप से बदला, जिसमेें कीमतोों मेें स््थथिरता बनाए 
रखना प्राथमिक उद्देश््य रहा। भारत मेें मौद्रिक नीति के औपचारिक 
ढांचे का विकास चार््ट  1 मेें दर््शशाया गया है।
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चार््ट 1: मौद्रिक नीति ढाचें का विकास

 

फीडबैक के साथ 
मौद्रिक 

लक्ष्यीकरण
1985-
1998

बहु-सूचकाांक 
विधि

1998-
2016

लचीला 
मुिास्फीति 
लक्ष्यीकरण

ढाांचा

2016 के
पश्चाि

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई) को 
अपनाने के साथ ही वित्तीय समावेशन एक प्रमखु कार््यक्रम बन 
गया। बाजारोों को मजबूत बनाने, व््ययापक और विकसित करने के 
लिए विनियामक उपाय किए गए। खदुरा निवेशकोों को गिल््ट 
बाजारोों तक सीधी पहुचँ उपलब््ध कराने के लिए एक खदुरा 
प्रत््यक्ष योजना शरुू की गई। रिज़र््व बैैंक द्वारा कम जोखिम, इष्टतम 
लागत और बाजार के विकास के लक्षष्ययों को प्राप्त करते हुए सरकार 
के बाजार उधार कार््यक्रम का सफलतापूर््वक प्रबधं किया गया।

नागरिकोों को प्रत््यक्ष लाभ हस््तताांतरण (डीबीटी) उपलब््ध कराने 
के लिए वर््ष 2014-15 मेें जन-धन खातोों, आधार सखं््ययाओ ंऔर 
मोबाइल नंबरोों को जोड़ने के लिए जन-धन-आधार-मोबाइल 
(जेएएम) ट्रिनिटी को प्रारभं किया गया। वर््ष 2016 मेें शरुू किए गए 
यूनिफाइड पेमेेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने खदुरा डिजिटल 
भगुतानोों के विकास मेें महत््वपूर््ण भूमिका निभाई। ऋण की निर््बबाध 
सपुरु््दगी के लिए घर््षण-रहित ऋण का प्रौद्योगिकी मंच यूनिफाइड 
लेेंडिग इंटरफेस (यूएलआई) की हाल ही मेें शरुुआत की गई। 
मौजूदा आर््थथिक पूजंीगत ढांचे की समीक्षा करने वाली विशेषज्ञ 
समिति (अध््यक्ष: डॉ. बिमल जालान) की सिफारिश के अनसुार, 
वर््ष 2019 मेें सरकार को अधिशेष के हस््तताांतरण और जोखिम 
प्रावधान को तय करने वाले ढांचे मेें सशंोधन किया गया।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद, सकंट प्रबधंन की 
विशेषताओ ंमेें बैैंकोों के माध््यम से चलनिधि प्रावधान, सरकारी 
प्रतिभूतियोों की खरीद का सीमित परिमाण और अवधि का 
कार््यक्रम, ऋण दनेे के दौरान सपंार्श्विक मानकोों को बनाए रखना, 
दबावग्रस््त ऋणोों के लिए समाधान सरंचना की शरुुआत करना, 
बशर्ते कि मापदडंोों को पूरा किया जाए तथा पूजंी प्रवाह के लिए 
उचित समापन खंड शामिल किए जाए,ं ताकि उसका उचित 
समाधान किया जा सके। महामारी के दौरान प्रभावी सचंार प्रणाली 
मौद्रिक नीति का एक महतवपूर््ण स््ततंभ बन गई। बाद मेें, यूक्रे न 
सकंट से उत््पन््न मांग और आपूर््तति के दबावोों के कारण मदु्रास््फफीति 
बढ़ने के कारण इस रुख को बदलकर समायोजन को वापस लिया 
गया तथा मई 2022 से फरवरी 2023 के दौरान नीति दर को 
कुल 250 आधार अकंोों से बढ़ा दिया गया। ये नीतियां सफल 
साबित हुई,ं जैसा कि वर््ष 2020-21 मेें (-) 5.8 प्रतिशत की 
सवंद्धि की तलुना मेें महामारी के बाद वर््ष 2021-22 मेें 9.1 

प्रतिशत, 2022-23 मेें 7.2 प्रतिशत और 2023-24 मेें 8.2 
प्रतिशत की सवंदृ्धि से दखेा जा सकता है। 

अर््थव््यवस््थथा और उसके वित्तीय क्षेत्र पर जलवाय ुपरिवर््तन के 
प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए, रिज़र््व बैैंक ने महत््वपूर््ण उपाय 
किए हैैं, जैसे कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणोों मेें नवीकरणीय 
ऊर््जजा परियोजनाओ ंके वित्तपोषण को शामिल करना, जलवाय ुसे 
जडु़़े वित्तीय जोखिमोों के लिए प्रकटीकरण ढांचा तैयार करना और 
हरित जमा की शरुूआत करना। हरित वित्त पर अतंरराष्ट्रीय 
प्रयासोों का लाभ उठाने और योगदान दनेे के लिए रिज़र््व बैैंक 
केें द्रीय बैैंकोों और वित्तीय प्रणाली को हरित बनाने के लिए पर््यवेक्षक 
नेटवर््क  (एनजीएफ़एस) का सदस््य बना। रिज़र््व बैैंक ने अपने 
परिचालन क्षेत्ररों मेें कई लक्षष्ययों को शामिल करते हुए अपनी मध््यम 
अवधि की रणनीति ‘उत््कर््ष 2022’ प्रारभं किया। रिज़र््व बैैंक ने 
वर््ष 2023 मेें भारत की जी-20 अध््यक्षता के दौरान विशेषत: 
वित्तीय क्षेत्र मेें विभिन््न तरीकोों से योगदान दिया। विदशेी मदु्रा 
भडंार का प्रबधंन सरुक्षा, चलनिधि और प्रतिफल के सिद््धाांतोों के 
साथ विवेकपूर््ण तरीके से किया गया तथा उनका विविधीकरण 
सनुिश्चित किया गया। इन सभी उपायोों के कारण अर््थव््यवस््थथा को 
महामारी से बाहर निकाल कर एक सधंारणीय पथ पर लाया जा 
सका।

V. उपसहंार

भारतीय रिज़र््व बैैंक का दशे की अर््थव््यवस््थथा मेें महत््वपूर््ण योगदान 
रहा है। रिज़र््व बैैंक ने वित्तीय ससं््थथाओ ं का विकास, पचंवर्षीय 
योजनाओ ं का वित्तपोषण, बैैंकिग का प्रसार, आर््थथिक क्षेत्र मेें 
सधुारोों का समन््वय किया। स््थथिरता के लिए सकंटोों के दौरान 
आर््थथिक और वित्तीय प्रणाली का सरुक्षित रूप से प्रबधं किया, 
तथा वित्तीय समावेशन, विकास और समयबद्ध सधुारोों के साथ 
भारत को उच््चतर स््तर पर पहुचंाया। शताब््ददी की ओर रिज़र््व बैैंक 
जैसे-जैसे आगे बढ़़ेगा, नब््बबे वर्षषों के दौरान तय की गई राह आगामी 
मार््ग के लिए अतंर्दृष्टि और प्रेरणा प्रदान करती रहेगी।
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पता (स््पष्ट अक्षरोों मेें) :

केें द्र  पिन कोड  मोबाइल न.ं 
टेलीफोन न.ं (कार््ययालय)  निवास  फैक््स न.ं  
एसटीडी कोड  ई मले पता :   
दिनाकं :  	                                                                                           भवदीय/या

                                                                                                                                                               (हस््तताक्षर)
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भारत के विकसित राष्टट्र बनन ेकी यात्रा मेें 
आर््थथिक क्षेत्र की भूमिका

- शिवानी अग्रवाल

21वीीं शताब््ददी भारत की विकास यात्रा के उन स््वर््णणिम पषृ्ठठों का 
उल््ललेख कर रही है जब भारत विकासशील से विकसित राष्टट्र 
बनने की ओर अग्रसर है। विकास की इस यात्रा मेें आर््थथिक क्षेत्र 
एक सशक्त आधारस््ततंभ बनेगा। एक मजबूत और विविधतापूर््ण 
अर््थव््यवस््थथा ही दशे को वैश्विक मंच पर आत््मनिर््भर और 
प्रतिस््पर््धधात््मक बना सकती है। 

उपनिवेशीकरण की दो शताब््ददियोों ने भारत के सामने विभिन््न 
आर््थथिक एवं सामाजिक चनुौतिया ँ खड़ी कर दी थीीं। किन््ततु, 
स््वतंत्रता के बाद भारतीय अर््थव््यवस््थथा ने हर प्रतिकूलता का 
दृढ़ता से सामना किया और प्रमुख आर््थथिक सधुार जैसे 1991 
के आर््थथिक उदारीकरण, हरित क््राांति, वस््ततु और सेवा कर, 
आत््मनिर््भर भारत अभियान आदि के माध््यम से उल््ललेखनीय 
प्रगति की। परिणाम स््वरूप आज भारत विश्व की चौथी सबसे 
बड़़ी अर््थव््यवस््थथा के रूप मेें प्रतिष्ठित है। अधिकांश अनुमानोों के 
अनुसार, यह 2027 तक दनुिया की तीसरी सबसे बड़़ी 
अर््थव््यवस््थथा बन जाएगी। यहा ँ से, भारत ने 2047 तक एक 
विकसित राष्टट्र बनने का संकल््प लिया है, जो हमारी स््वतंत्रता 
का शताब््ददी वर््ष होगा। इस यात्रा मेें आर््थथिक क्षेत्र से जड़ेु विभिन््न 
सधुार और नीतियां एक अहम भूमिका निभाएगँी।

विकसित भारत स ेक््यया तात््पर््य है?

विकसित भारत को परिभाषित करना आवश््यक है। किन््ततु, 
'विकसित दशे' शब््द की कोई एक सार््वभौमिक स््ववीकृत परिभाषा 
नहीीं है। विश्व बैैंक उन दशेोों को ‘उच््च-आय वाले दशे’ के रूप मेें 
वर्गीकृत करता है जिनकी सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) प्रति 
व््यक्ति 14,005 डॉलर (2023 मेें) से अधिक है।

किन््ततु, विकसित भारत केवल एक आर््थथिक मापदडं तक सीमित 
नहीीं हो सकता। यह एक ऐसा भारत होगा, जिसकी सामाजिक, 
सांस््ककृति क, तकनीकी और ससं््थथागत विशेषताए ँउसे एक समदृ्ध 
विरासत और ज्ञान की अग्रिम सीमाओ ंपर कार््य करने योग््य राष्टट्र 
के रूप मेें पहचान दिलाएगंी। यह एक ऐसा भारत होगा जिसमेें 
नागरिकोों के लिए गणुवत्तापूर््ण आवास, 24x7 स््वच््छ पानी, 
बिजली, उच््च गति ब्रॉडबैैंड और बैैंकिग सवुिधाए,ँ उच््च जीवन 
प्रत््ययाशा और सस््तती विश्वस््तरीय स््ववास््थ््य सेवाए,ँ सार््वभौमिक 
साक्षरता, सार््थक रोजगार के अवसर और समदृ्ध आजीविका, 
प्रौद्योगिकी-सचंालित जीवनशैली, अत््ययाधनुिक बनुियादी ढाचँा, 
इत््ययादि होगा। ग्रामीण अर््थव््यवस््थथा समदृ्ध होगी, तथा ग्रामीण 
जीवन स््तर शहरी क्षेत्ररों के बराबर होगा। विकसित भारत एक 
समावेशी और लोकतांत्रिक विकास मॉडल है, जिसमेें प्राचीन 
ससं््ककृति  और धरोहर का सम््ममान तथा पर््ययावरण के प्रति जागरूक 
समदुाय महत््वपूर््ण होोंगे। इस प्रकार, विकसित भारत मेें प्रौद्योगिकी, 
समदृ्धि, पर््ययावरणीय जिम््ममेदारी और सांस््ककृति क विरासत का 
उचित सतंलुन होगा।

आर््थथिक क्षेत्र :  अवसर, सधुार और चुनौतियाँ

भारत का आर््थथिक क्षेत्र पिछले कुछ दशकोों मेें महत््वपूर््ण वदृ्धि और 
परिवर््तन का साक्षी रहा है। आज भारत दनुिया की सबसे तेजी से 
बढ़ती हुई अर््थव््यवस््थथाओ ंमेें से एक है। भारत ने अतंरिक्ष अन््ववेषण, 
नवीकरणीय ऊर््जजा, और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्ररों मेें भी नेततृ््व 
स््थथापित किया है। 

शिवानी अग्रवाल
प्रबधंक, डीईपीआर,भारतीय रिज़र््व बैैंक 

मुबंई
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वित्त वर््ष 2024–25 मेें भारत का वास््तविक सकल घरलूे उत््पपाद 
(जीडीपी) वदृ्धि दर 6.5 प्रतिशत रहा। विदशेी मदु्रा भडंार का 
रिकॉर््ड स््तर, नियतं्रित चालू खाता घाटा और बढ़ते विदशेी निवेश 
जैसे प्रमखु सकेंतक दर््शशाते हैैं कि भारत की दीर््घकालिक 
सभंावनाओ ंपर वैश्विक विश्वास निरतंर बढ़ रहा है, तथा भारतीय 
अर््थव््यवस््थथा न केवल विस््ततार कर रही है, बल््ककि विभिन््न क्षेत्ररों मेें 
मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। 

किन््ततु, विकसित भारत 2047 के लक्षष्य को प्राप्त करने के लिए 
अभी भी कई अवसर और चनुौतिया ँ मौजूद हैैं, तथा व््ययापक 
सधुारोों की आवश््यकता है। कुछ प्रमखु आर््थथिक क्षेत्ररों का विवरण 
उल््ललेखनीय है:

1.	 कृषि : भारत मेें कृषि न केवल आर््थथिक गतिविधियोों का 
मखु््य आधार है, बल््ककि यह ग्रामीण समाज की जीवनरखेा 
भी है। हमारी लगभग 60 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर््भर 
है। हालांकि कृषि दशे के सकल घरलूे उत््पपाद मेें केवल 16 
प्रतिशत योगदान करता है, लेकिन यह खाद्य सरुक्षा के 
लिए महत््वपूर््ण है। 

•	 आज कृषि क्षेत्र कई चनुौतियोों, जैसे कम किसान 
आय, अपर््ययाप्त अवसरंचना, जलवाय ु परिवर््तन, 
जल की कमी और मिट्टी का अपक्षय का सामना 
कर रहा है, जिनका समाधान भारत के विकसित 
होने की दिशा मेें अत््ययंत आवश््यक है। 

•	 पिछले कुछ वर्षषों मेें कृषि क्षेत्र मेें सधुार के लिए कई 
कदम उठाए गए हैैं। जैसे, प्रधानमंत्री किसान 
सम््ममान निधि (किसान आय सरुक्षा के लिए), 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (फसल बीमा के 
लिए), प्रधानमंत्री कृषि सिचंाई योजना (सिचंाई 
क्षमता मेें वदृ्धि के लिए), ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार 
(कृषि विपणन मेें सधुार करने और किसानोों को 
बेहतर मूल््य दिलाने के लिए), राष्ट्रीय सतत कृषि 
मिशन (भारतीय कृषि मेें पर््ययावरण के अनकूुल 
विकास को बढ़़ावा दनेे के लिए) आदि। 

	 आगे बढ़ते हुए, कृषि को 'विकसित भारत' के एक 
महत््वपूर््ण स््ततंभ के रूप मेें स््थथापित करने के लिए 
निरतंर प्रयासोों की आवश््यकता होगी। 

2.	 उद्योग- विनिर््ममाण और सवेा क्षेत्र :  भारत मेें उद्योग क्षेत्र 
दशे की आर््थथिक सरंचना का एक प्रमखु आधार है। 
विनिर््ममाण और सेवा क्षेत्र मेें प्रगति न केवल सकल घरलूे 
उत््पपाद को बढ़़ाती है, बल््ककि रोजगार के नए अवसर पैदा 
करती है और निर््ययात को भी बढ़़ाती है। 

•	 सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरलूे उत््पपाद मेें लगभग 
55-60 प्रतिशत का योगदान दतेा है और अपनी 
वैश्विक पहचान बना चकुा है; जैसे आज आईटी 
और सॉफ््टवेयर सेवा मेें भारत दनुिया का प्रमखु 
केें द्र है और इनके निर््ययात ने विदशेी मदु्रा अर््जन मेें 
महत््वपूर््ण भूमिका निभाई है। भारत ने वर््ष 2023 मेें 
वैश्विक सेवा निर््ययात मेें 4.3 प्रतिशत की हिस््ससेदारी 
हासिल की, और इस क्षेत्र मेें विश्व स््तर पर सातवां 
स््थथान प्राप्त किया। आज बैैंकिग, बीमा, टेलीकॉम, 
रियल एस््टटेट, और शिक्षा जैसे क्षेत्ररों मेें बड़़ी सखं््यया 
मेें नौकरियां सजृित हो रही हैैं।

•	 किन््ततु, विनिर््ममाण क्षेत्र मेें भारत का प्रदर््शन उतना 
सराहनीय नहीीं रहा है। भारत के सकल घरलूे 
उत््पपाद मेें विनिर््ममाण क्षेत्र का योगदान लगभग 15-
20 प्रतिशत ही है। परुानी तकनीक और अपर््ययाप्त 
अवसरंचना के कारण भारतीय निर््ममाता वैश्विक 
प्रतिस््पर््धधा और अतंरराष्ट्रीय गणुवत्ता मानकोों को 
पूरा करने मेें विफल रहते हैैं। कुशल कार््यबल की 
कमी भी एक बड़ी चनुौती है। विश्व बैैंक के अनसुार, 
भारत के केवल 24 प्रतिशत कार््यबल के पास 
जटिल विनिर््ममाण नौकरियोों (complex 
manufacturing jobs) के लिए आवश््यक 
कौशल है, जबकि अमेरिका मेें यह 52 प्रतिशत 
और दक्षिण कोरिया मेें 96 प्रतिशत है। इसके 
अलावा जटिल नियामक वातावरण और भूमि 
अधिग्रहण की जटिल प्रक्रिया (नीति आयोग) भी 
विनिर््ममाण क्षेत्र के सम््पपूर््ण विकास मेें बाधा हैैं। 

•	 इन चनुौतियोों से उभरने के लिए पिछले कुछ वर्षषों 
मेें विभिन््न कदम उठाए गए हैैं, जैसे: मेक इन 
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इंडिया (भारत को एक वैश्विक विनिर््ममाण केें द्र बनाने 
के लिए), पीएलआई योजनाए ँ(विनिर््ममाण मेें निवेश 
आकर््षषित करने के लिए), विदशेी प्रत््यक्ष निवेश 
नीति मेें सधुार, स््टटार््ट-अप इंडिया, आत््मनिर््भर 
भारत अभियान (भारत को आत््मनिर््भर बनाने 
और स््थथानीय उत््पपादन को बढ़़ावा दनेे के लिए), 
विशेष आर््थथिक क्षेत्ररों का निर््ममाण, आदि। 

•	 इनके परिणामस््वरूप भारत के विनिर््ममाण क्षेत्र ने 
हाल के वर्षषों मेें मजबूत वदृ्धि दिखाई है। वित्त वर््ष 
2024-25 मेें औद्योगिक क्षेत्र मेें 6.2 प्रतिशत की 
वदृ्धि की अपेक्षा की गई है। वर््तमान मेें 99 प्रतिशत 
स््ममार््टफोन दशे के भीतर ही निर््ममित हो रहे हैैं, 
जिससे भारत की आयात पर निर््भरता मेें 
उल््ललेखनीय कमी आई है। वित्त वर््ष 2023-24 मेें 
फार््ममास््ययुटिकल क्षेत्र का कुल वार््षषिक कारोबार 
₹4.17 लाख करोड़ रहा, जो पिछले पाचँ वर्षषों मेें 
औसतन 10.1 प्रतिशत की दर से बढ़़ा है। 
एनसीएईआर (NCAER) द्वारा तैयार वर््तमान 
आकलन के अनसुार, भारत मेें लॉजिस््टटिक््स 
लागत कुल सकल घरलूे उत््पपाद का लगभग 7.97 
प्रतिशत आकंी गई है।

	 सतत विकास और समावेशी नीतियोों के माध््यम से यह 
क्षेत्र भारत को विकसित राष्टट्र बनने की दिशा मेें मजबूती 
प्रदान करगेा।

3.	 अवसरंचना : दशे मेें अवसरंचना का विकास और विस््ततार 
‘विकसित भारत’ की यात्रा का आधार-स््तम््भ बन रहा है। 
किसी भी दशे की अवसरंचना की मात्रा और गणुवत्ता ही 
यह तय करती है की दशे अपनी क्षमता का प्रयोग कैसे कर 
सकता है। भारत मेें तेजी से बढ़ती जनसखं््यया और 
शहरीकरण को ध््ययान मेें रखते हुए, अवसरंचना का सतत 
विकास आवश््यक है। 

•	 इस दिशा मेें कई महत््वपूर््ण पहल की जा रही हैैं, 
जैसे प्रधान मंत्री गति शक्ति मिशन (मल््टटी-मॉडल 
कनेक््टटिविटी प््ललान), उड़ान योजना (हवाई अड््डडोों 

के निर््ममाण और आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा 
सगुम बनाने के लिए), स््ममार््ट  सिटी मिशन (100 
शहरोों को स््ममार््ट  सिटी मेें परिवर््ततित करने के लिए, 
जहा ँ आधनुिक इंफ्रास्टट्रक््चर और जीवन की 
गणुवत्ता मेें सधुार हो), भारतमाला योजना (दशे मेें 
परिवहन नेटवर््क  को बेहतर बनाने के लिए), 
सागरमाला योजना (दशे के समदु्री बदंरगाहोों और 
तटीय क्षेत्ररों का विकास और आधनुिकीकरण 
करने के लिए), आदि। साथ ही वित्तीय वर््ष 2025-
26 मेें पूजंीगत व््यय के लिए ₹11.21 लाख करोड़ 
आवटंित किए गए हैैं, जो हमार े सकल घरलूे 
उत््पपाद का 3.1 प्रतिशत है।

	 इन परियोजनाओ ं का भारत की अर््थव््यवस््थथा पर 
गणुात््मक प्रभाव पड़ रहा है और समावेशी अवसरंचना 
विकास से भारत 2047 तक "विकसित भारत" के लक्षष्य 
को प्राप्त कर सकता है।

4.	डिजिट ल अवसरंचना : आज डिजिटल सार््वजनिक 
अवसरंचना (डीपीआई) ‘विकसित भारत’ की नीींव बन 
रहा है। यह न केवल भारत को डिजिटल रूप से सशक्त 
समाज और ज्ञान आधारित अर््थव््यवस््थथा बनाने मेें अपना 
योगदान द ेरहा है, बल््ककि भारत मेें वित्तीय समावेशन को 
भी बढ़़ा रहा है, और भारत की प्रगति को आवशयक गति 
प्रदान कर रहा है। 

•	 यूनिफाइड पेमेेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का 
विस््ततार उल््ललेखनीय है। जून 2025 मेें यूपीआई ने 
₹24.03 लाख करोड़ से अधिक राशि के 18.39 
अरब लेनदने सफलतापूर््वक ससंाधित किए। 
आज, भारत मेें सभी डिजिटल लेनदने का 85 
प्रतिशत हिस््ससा यूपीआई के माध््यम से किया 
जाता है। साथ ही यूपीआई की वैश्विक लोकप्रियता 
भी बढ़ती जा रही है और अब यूपीआई 7 दशेोों मेें 
सहजता से लेन-दने की सवुिधा प्रदान कर रहा है, 
जिनमेें प्रमखु बाजार जैसे सयंकु्त अरब अमीरात, 
सिगंापरु, भूटान, नेपाल, श्रीलका, फ््राांस, और 
मॉरीशस शामिल हैैं। 
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5.	 मानव ससंाधन : कुशल मानव ससंाधन आर््थथिक प्रगति 
का आधार बनते हैैं। भारत की दो-तिहाई आबादी 15-64 
वर््ष के बीच होने के कारण भारत के पास एक महत््वपूर््ण 
जनसांख््ययिकीय लाभ है, जिसका यदि प्रभावी ढंग से 
उपयोग किया जाए, तो आर््थथिक विकास को गति द ेसकता 
है (यूएनएफपीए, 2023)। आज विज्ञान, स््ववास््थ््य सेवाओ ं
और नवाचार मेें बढ़ता निवेश भारत को एक ज्ञान आधारित 
अर््थव््यवस््थथा की ओर ले जा रहा है, जिससे न केवल 
आर््थथिक वदृ्धि सभंव हो रही है, बल््ककि सामाजिक प्रगति भी 
सदुृढ़ हो रही है।

•	 यद्यपि गत वर्षषों मेें शिक्षा और स््वस््थ््य सबंन््धधित 
अनेक कदम उठाए गए हैैं जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
2020, डिजिटल पहल (स््वयम, दीक्षा, और अन््य 
ई-लर््नििंग प््ललेटफार््म), आईआईटी, आईआईएम, 
और एम््स जैसे ससं््थथानोों का विस््ततार, आयषु््ममान 
भारत योजना, राष्ट्रीय डिजिटल स््ववास््थ््य मिशन, 
आदि; भारत का मानव विकास सूचकांक 
(एचडीआई), जो शिक्षा, जीवन स््तर, और जीवन 
प्रत््ययाशा जैसे मानकोों पर आधारित है, अभी भी 
वैश्विक स््तर पर कमजोर है। 2025 के मानव 
विकास रिपोर््ट  के अनसुार 193 दशेोों मेें भारत 
130वा ँस््थथान पर रहा।

•	 भारत मेें बेरोजगारी एक बड़़ी समस््यया है, तथा 
2,481 डॉलर की प्रति व््यक्ति आय भारत को 
निम््न-मध््यम आय वाले दशेोों के समूह मेें श्रेणीबद्ध 
करती है (विश्व बैैंक, 2024)। 

•	 विश्व खशुहाली रिपोर््ट  मेें भी भारत 147 दशेोों मेें 
118वेें स््थथान पर है, जबकि यह दनुिया की चौथी 
सबसे बड़़ी अर््थव््यवस््थथा है। खशुहाली सूचकांक मेें 
सधुार लाए बिना विकसित भारत का लक्षष्य केवल 
एक सपना रहेगा।

निष््कर््ष: विकसित भारत 2047 के लक्षष्य प्राप्ति मेें आर््थथिक  
क्षेत्र की महत््वपूर््ण एवं व््ययापक भूमिका है। समावेशी विकास, 

आर््थथिक सधुार और नवाचारोों को प्रोत््ससाहन ही भारत को 
आत््मनिर््भर और वैश्विक स््तर पर प्रतिस््पर्धी बना रहे हैैं। कृषि, 
उद्योग और सेवा क्षेत्र मेें संतुलित विकास तथा सतत आर््थथिक 
नीतियां ही भारत को एक विकसित राष्टट्र बनाने मेें सहायक 
सिद्ध होोंगी। 

सदंर््भ :

केें द्रीय बजट 2025-26, भारत सरकार।

[पत्र सूचना कार््ययालय (पीआईबी), भारत सरकार, 30 अगस््त 
2025]: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.
aspx?NoteId=155121&ModuleId=3

विकसित भारत 2047: नीति आयोग का दृष्टिकोण पत्र: https://
wor ld t radescanner .com/Vis ion%20fro%20
V i k s i t % 2 0 B h a r a t % 2 0 @ 2 0 4 7 % 2 0 A n % 2 0
Approach%20Paper.pdf

[पत्र सूचना कार््ययालय (पीआईबी), भारत सरकार, 6 जलुाई 
2025]: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.
aspx?NoteId=154840&ModuleId=3

[पत्र सूचना कार््ययालय (पीआईबी), भारत सरकार, 31 जनवरी 
2025]: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.
aspx?PRID=2097919

[पत्र सूचना कार््ययालय (पीआईबी), भारत सरकार, 31 जनवरी 
2025]: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.
aspx?PRID=2097919

[पत्र सूचना कार््ययालय (पीआईबी), भारत सरकार, 20 सितंबर 
2025]: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.
aspx?PRID=2168995

[पत्र सूचना कार््ययालय (पीआईबी), भारत सरकार, 20 जलुाई 
2025]: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.
aspx?NoteId=154912&ModuleId=3

https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/
ranks  
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बैैंकिग मेें कृत्रिम बदु्धिमत्ता (एआई) के प्रयोग की 
संभावनाएं एवं चनुौतियां

- श्रीनिवास कृष्‍णन

डिजिटल प्रयोग के नव तकनीकोों से बैैंकिग संव्‍यवहार सभी 
ग्राहकोों के लिए अधिक सवुिधायकु्‍त और आसान बन गए हैैं 
और इसने बैैंकिग व्‍यवसाय मेें विकास के नए अवसरोों को निर््ममित 
किया है । अब बैैंक इन डिजिटल तकनीकोों से एक कदम आगे 
बढ़कर कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता के उपयोग द्वारा अपनी कार््यशैली मेें 
क््राांतिकारी सधुार लाकर उसे अधिक सटीक व तर््क यकु्‍त 
बनाकर, उसे ग्राहकोों के लिए और स््वयं बैैंक के लिए अधिक 
लाभकारी बना रहे हैैं । 

वर््तमान समय मेें कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता अर््थथात् Artificial Intelligence 
वह नई तकनीकी सकंल््पना है जो सभी उद्योगोों के मौलिक स्‍वरूप 
को पूरी तरह बदल रही है और बैैंक भी इससे अछूता नहीीं है । 
वर््तमान मेें बैैंक ग्राहकोों की ऋण पात्रता के निर््धधारण, निवेश, 
वित््‍ततीय धोखाधडि़योों को रोकने आदि मेें इस कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता 
का उपयोग कर रहे हैैं । ‘कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता’ वर््तमान मेें उपयोग किए 
जा रहे कम्‍प्‍यूटरोों का वह रोबोटिक रूप है जो मनषु्‍यों की तरह ही 
सोचने, समझने व निर््णय लेने मेें सक्षम है । इसके लिए इन कृत्रिम 
बदु्धिमत््‍तता प्रणाली को तीन प्रक्रियाओ ंसे गजुारा जाता है । पहले 
चरण मेें इस प्रणाली मेें विभिन्‍न प्रकार की सूचनाओ ंव जानकारियोों 
को शामिल किया जाता है और उन्‍हें कुछ नियमोों का अनपुालन 
करना स‍‍िखाया जाता है । दूसर ेचरण मेें इन प्रणालियोों को यह 
सिखाया जाता है कि वह बनाए गए नियमोों का अनपुालन करते 
हुए लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए आगे बढ़़े और अतंिम तीसर े

चरण मेें उसे अपनी ही गलतियोों को ठीक कर आगे बढ़ना सिखाया 
जाता है। इस तरह कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता प्रणाली पहले हम मनषु्‍यों की 
तरह किसी समस््‍यया को समझती हैैं, फिर वह निर््णय लेती हैैं कि 
क््‍यया करना उचि‍त होगा और अतं मेें वह समस््‍यया का समाधान 
प्रस््‍ततुत करती हैैं । 

वर््तमान मेें बैैंक अपने ग्राहकोों के जाति, धर््म, नस्‍ल, आय आदि से 
जडु़़े आकँड़ों को कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता के माध््यम से विश््‍ललेषित कर, 
इनका उपयोग ग्राहकोों को ऋण दनेे, निवेश करने, वित््‍ततीय 
धोखाधड़़ि‍योों को रोकने आदि मेें सीमित मात्रा मेें कर रहे हैैं किन््‍ततु 
भविष्‍य मेें बैैंकिग के हर क्षेत्र मेें और अधिक व््‍ययापक रूप मेें इनके 
उपयोग की पूरी सभंावना है । 

यह इसलिए क्‍योंकि अभी कुछ दिन पूर््व प्रौद्योगिकी बाज़ार 
खफुिया और सलाहकार सेवाओ ंके प्रदाता ‘‘इन्‍टरनेशनल डेटा 
कार्पोरशेन’’(आईडीसी) ने अपनी रिपोर््ट  मेें बताया कि अभी 
कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता पर वैश््‍वविक खर््च लगभग रुपए 166 बिलियन 
डॉलर से कहीीं अधिक है। इसमेें भी बैैंकिग क्षेत्र का योगदान सबसे 
अधिक लगभग 13% है । इसी रिपोर््ट  मेें आगे यह भी बताया गया 
कि अगले तीन वर्षषों मेें विभिन्‍न उद्योगोों का कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता पर 
वैश््‍वविक खर््च बढ़कर रुपए 270 बिलियन डॉलर से कहीीं अधिक 
हो जाएगा । भारत मेें अभी सबसे अधिक बीमा क्षेत्ररों मेें 54% और 
बैैंकिग क्षेत्र मेें 34% से अधिक कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता से जडु़़ी सेवाओ ं
का उपयोग हो रहा है । इसी प्रकार ‘’नेरिटिव साइंस’’ नामक 
ससं््‍थथान ने अपने सर्वेक्षण रिपोर््ट  मेें बताया कि भारत मेें अभी 
32% से अधिक वित््‍ततीय ससं््‍थथान कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता से जडु़़ी 
सेवाओ ंका इस््‍ततेमाल कर रहे हैैं ।

ग्राहक सवेाओ ंमेें कृत्रिम बुद्धिमत््‍तता के उपयोग की सभंावनाए ं:

भारत एक बहुभाषी दशे है और यह सर््वविदित है कि यदि ग्राहक 
को उसकी अपनी ही भाषा मेें सेवाए ंउपलब्‍ध कराई जाए ंतो यह 
उसे अधिक गहर ेतौर पर प्रभावित करता है । इस विषय मेें कृत्रिम 
बदु्धिमत््‍तता की सहायता ली जा सकती है। अभी हाल ही मेें भारतीय 

 श्रीनिवास कृष्‍णन 
प्रबधंक (सवेा निवृत्त) 

बैैंक ऑफ बड़़ौदा, अहमदाबाद
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स््‍टटेट बैैंक ने ‘SBI Intelligence Assistant’ (SIA) नाम से एक 
चैटबॉट शरुू किया है । कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता की मदद से निर््ममित ये 
बहुभाषी ‘चैटबॉट’ ग्राहकोों को उनकी आवश्‍यकता के अनसुार 
उनकी अपनी पसदंीदा भाषा मेें उन्‍हें अधिक असरदार व प्रभावी 
तरीके से अपनी सेवाए ंउपलब्‍ध करा रही हैैं । स््‍टटेट बैैंक की SIA 
चैटबॉट को करीब 10,000 समस््‍ययाए ंप्रति सेकंड या यँू कहेें 864 
मिलियन समस््‍ययाए ं प्रतिदिन प्राप्‍त हो रही हैैं जो कि गूगल मेें 
प्रोसेस किए जाने वाले सवालोों के 25% से अधिक हैैं । ‘बिजनेस 
इनसाइडर’ की एक रिपोर््ट  के मतुाबिक धन प्रबन्‍धन सेवा, 
उधारकर््तता की ऋण पात्रता, ग्राहक विश््‍ललेषण और वित््‍ततीय 
धोखाधड़‍ियोों आदि को रोकने मेें ये चैटबॉट ही आने वाले समय मेें 
ग्राहकोों को अपनी सेवाए ंउपलब्‍ध कराएगें । 

इसी तरह आने वाले समय मेें हो सकता हैैं कि हमेें बैैंकोों मेें ग्राहक 
सेवा की खातिर कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता की मदद से निर््ममित रोबोट्स ही 
दिखाई देें । वर््ष 2016 मेें भारत की सिटी यूनियन बैैंक ने चेन्‍नई 
की एक शाखा मेें ‘लक्षष्‍‍मी’ नामक रोबोट को नियकु्‍त कर इसकी 
शरुूआत कर भी दी है । अभी कुछ समय पूर््व भारत के राष्‍‍ट््रीयकृत 
बैैंक केनरा बैैंक ने भी अपनी शाखाओ ंमेें प्रायोगिक तौर पर ‘मित्रा’ 
और ‘कैन््‍डडी’ नाम के रोबोट नियकु्‍त किए हैैं । ये रोबोट पूरी तरह 
इंसानोों की तरह सोचने, समझने और निर््णय लेने की क्षमता रखते 
हैैं । इसमेें एक बैैं‍कर की सभी खूबियां मौजूद हैैं । इसका हाई-स््‍पपीड 
कैमरा इतना शक्तिशाली हैैं कि वह पल भर मेें असली और नकली 
करने््‍ससी मेें अन्‍तर को बता दतेा है । इसमेें लगे कैमर े360 डिग्री 
तक घूम सकते हैैं, अत: इसके जरिए 24 घटें बैैंकोों मेें  निगरानी 
की जा सकती है। इसमेें शिष््‍टटाचार की प्रो‍ग्रामिग भी की गई है, 
इसलिए, यह बैैंक मेें आए ग्राहकोों का स््‍ववागत करने, उन्‍हें सही 
काउन्‍टर तक पहुचँाने और उन्‍हें ऋण, जमा, क्रेडिट  कार््ड आदि 
की पूरी जानकारी भी उपलब्‍ध कराता है । 

बैैंकिग उत््‍पपादोों के निर््ममाण व उनके विपणन मेें कृत्रिम बुद्धिमत््‍तता 
का उपयोग : 

वर््तमान मेें सभी बैैंक अपने सभी ग्राहकोों की आय, जाति, धर््म, 
रूचि आदि से संबंधित आकँड़ों को कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता द्वारा गहन 
विश््‍ललेषित कर, उनकी अपनी आवश्‍यकताओ ंके अनुरूप अपनी 
ऋण व जमा से संबंधित विभिन्‍न योजनाओ ंको निर््ममित कर रही 
हैैं, किन््‍ततु भविष्‍य मेें बैैंक इस कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता का उपयोग 
अधिक व््‍ययापक रूप मेें कर सकते हैैं । चूकँि सभी बैैंक शाखाओ ं

की भौगोलिक व समाजिक स््थथिति भिन्‍न होती है इसलिए 
भविष्‍य मेें बैैंक शाखावार ग्राहकोों की जाति, धर््म, आय, रूचि 
आदि से संबंधित आकँड़ों को एकत्रित कर, उन्‍हें कृत्रिम 
बदु्धिमत््‍तता द्वारा विश््‍ललेषित कर, शाखावार ग्राहकोों की 
आवश्‍यकताओ ंके अनुरूप ऋण व जमा से संबंधित योजनाओ ं
को निर््ममित करेेंगे। वह इन योजनाओ ंको चाहने वाले व इनमेें 
रूचि रखने वाले ग्राहकोों की सूची भी अपनी शाखाओ ं को 
उपलब्‍ध कराएगी। इससे इनके विपणन मेें भी शाखा को बहुत 
आसानी होगी। 

शाखा के गर््वनने्‍स मेें कृत्रिम बुद्धिमत््‍तता का उपयोग :

ऋण व जमा मेें ब््‍ययाज की गणना करने मेें हमारे बैैंक बहुत पहले 
से कम्‍प्‍यूटरोों की मदद ले रहे हैैं किन््‍ततु अब बहुत से बैैंक ऋण व 
जमा मेें ब््‍ययाज की गणना करने, ऋण की किश्‍त के बारे मेें ग्राहकोों 
को अनुस््‍ममारक पत्र भेजने व उन्‍हें इस बारे मेें एसएमएस भेजने 
आदि को कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता के सहयोग से निपटा रहे हैैं। इसके 
फलस्‍वरूप ये कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता के माध््यम से नियत तारीख, 
समय मेें ग्राहकोों को ऋण की किश्‍त के लिए उन्‍हें फोन किए जा 
रहे हैैं।। उन्‍हें एसएमएस/ईमेल आदि भेजे रहे हैैं और स्‍वयं ही 
नियत तारीख, समय पर उनके ऋण व जमा खातोों मेें ब््‍ययाज की 
गणना भी हो रही है। 

वित््‍ततीय धोखाधड़़ी रोकन ेमेें कृत्रिम बुद्धिमत््‍तता का उपयोग :

‘फाइनेन््‍ससियल फ्रॉड’ ने अपनी एक रिपोर््ट  मेें यह बताया कि 
कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता से लैस प्रणालियां वित््‍ततीय धोखाधड़‍ियोों को 
उसके ‘Real time’ मेें पकड़ लेती हैैं और इसके बार ेमेें सबंधंित 
ग्राहकोों को और बैैंक के उच््‍चचाधिकारियोों को सचेत कर दतेी हैैं। 
वह वित््‍ततीय अपराधियोों द्वारा अपनाए जाने वाले नित नए-नए 
हथकंडोों से स्‍वय ंको अद्यतन करती है और वह ग्राहकोों को ई-मेल, 
एसएमएस द्वारा इससे सचेत भी करती है । यहीीं नहीीं, वह ऋण से 
जडु़़े ग्राहकोों के सभी सदंिग्‍ध लेनदनेोों और सवं्‍यवहारोों की सूचना 
तरुन्‍त ही बैैंक को दतेी है जिससे भविष्‍य मेें ऋणोों के डूबने का 
खतरा भी पूरी तरह मिट जाएगा । 

सकं्षेप मेें, आज कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता का उपयोग बैैंकिग क्षेत्र मेें जितना 
अधिक हो रहा  है इससे कहीीं अधिक इनके उपयोग की सभंावनाए ं
भी आए दिन बैैंकिग क्षेत्र मेें निर््ममित हो रही हैैं। किन््‍ततु इसके साथ 
ही यह भी एक कटु सत्‍य है कि झूठे व कृत्रिम आकँड़ों के कारण 
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इनका ठीक तरह से काम न करना, अर््थव्‍यवस््‍थथा मेें रोजगार के 
सकंट को निर््ममित करना जैसी कुछ गभंीर चनुौतियां भी आज 
कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता को प्राप्‍त हो रही हैैं । आइए, हम यहा ँ कृत्रिम 
बदु्धिमत््‍तता को मिल रही इन चनुौतियोों पर भी सकं्षेप मेें कुछ चर््चचा 
कर लेें :

झूठे व कृत्रिम आकँड़ों स े कृत्रिम बुद्धिमत््‍तता को मिल रही 
चुनौतिया ं: 

वर््तमान मेें व््‍हहाटसएप व फेस-बकु की दनुिया मेें बहुत सी 
कंपनियां व लोग अपने बारे मेें झूठे व भ्रामक आकँड़ों को निर््ममित 
कर, बाजार मेें अपनी एक गलत व भ्रामक छवि निर््ममित कर रहे 
हैैं और फिर कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता से लैस प्रणालियां ऐसे ही झूठे 
आकँड़ों को विश््‍ललेषित कर, बैैंकोों को और आम जनता को गलत 
परिणाम देकर उनका नुकसान करवा रही हैैं । इसके कारण 
आम जनता की इनके प्रति विश्‍वसनीयता भी कम हो रही है। । 

मशीनोों पर अत्‍यधिक निर््भरता : 

बैैंकिग के हर क्षेत्र मेें कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता के उपयोग के फलस्‍वरूप 
बैैंक के स््‍टटाफ सदस्‍यों की कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता प्रणालियोों पर 
निर््भरता बहुत अधिक बढ़ गई है । इससे बैैंक के स््‍टटाफ सदस्‍यों 
की स्‍मरण शक्ति का हृास हो रहा है । इसके अत्‍यधिक उपयोग के 
कारण वे सामान्‍य से जोड़-घटाव, गणुा-भाग के कार््य को भी नहीीं 
कर पा रहे हैैं और उन्‍हें बैैंक की कुछ प्रमखु ऋण व जमा से 
सबंधंित योजनाओ ंकी कुछ मखु्‍य बातेें भी स्‍मरण नहीीं हैैं । इसका 
बैैंक की ग्राहक सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और बैैंक की 
छवि भी खराब हो रही है । 

रोजगार सजृन मेें कमी : 

कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता के कारण बड़़ी सखं््‍यया मेें तकनीक आधारित 
रोजगार निर््ममित हो रहे हैैं किन््‍ततु इसके साथ ही यह भी एक कटु 
सत्‍य है कि इसकी वजह से आज बहुत से लोग अपनी नौकरियां 
गवां भी रहे हैैं । आज प्राय: सभी बैैंकोों मेें भी कमोबेश यहीीं स््थथिति 
है । कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता की मदद से शाखाओ ंका विस््‍ततार कर, बैैंक 
अपने ग्राहक नेटवर््क  को बढ़़ा रहे हैैं और स््‍टटाफ सदस्‍यों की सखं््‍यया 
को सीमि‍त कर रहे हैैं । इसकी वजह से बैैंक के कर््मचारियोों मेें कार््य 
का अत्‍यधिक दबाव, नौकरी खोने का भय निर््ममित हो रहा  है और 
यह उनके कार््य को प्रभावित कर रहा है । 

असामान््य परिस््थथितियोों मेें कृत्रिम बुद्धिमत््‍तता का काम न 
करना:

बहुत से विद्वान जानकारोों ने यह माना है कि चूकँि बैैंकोों का 
सम्‍बन्‍ध दशे की अर््थव्‍यवस््‍थथा से है, इसलिए, बैैंकोों की कृत्रिम 
बदु्धिमत््‍तता पर बहुत अधिक निर््भरता दशे के लिए नकुसानदहे 
साबित हो सकती है । यह इसलिए, क्‍योंकि एक साधारण निवेश 
का प्रबन्‍धन हम इन कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता की मदद से कर सकते हैैं 
किन््‍ततु बाजार के उतार-चढ़़ाव की असामान््य परिस््थथितियोों को 
समझना इनके बस की बात नहीीं है । इसी प्रकार कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता 
से लैस प्रणालियां कभी-कभी अपनी सर््ककिट  मेें खराबी व वायरस 
के चलते गलत निर््णय व गलत परिणाम प्रदान करती हैैं, इसलिए, 
बैैंकोों की इनपर अत्‍यधिक निर््भरता उनके लिए अधिक नकुसानदहे 
ही साब‍‍ित होगी । 

उपसहंार : 

संक्षेप मेें, जैसा कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता ने आज सभी उद्योगोों के स्‍वरूप 
को पूरी तरह बदल दिया है और बैैंकिग उद्योग भी इससे अछूता 
नहीीं है । आज वित््‍ततीय बाजार मेें कर््ज, निवेश, बचत आदि की 
सलाह देने वाली बड़़ी-बड़़ी कम्‍पनियां, स््‍टटार््ट -अप्‍स और बैैंक 
कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता की मदद ले रहे हैैं । आज कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता की 
मदद से सभी निर््णय मानवीय संवेदनाओ,ं विचारोों, पूर््ववाग्रहोों के 
दोषोों से मुक्‍त होकर, आकँड़ों के विश््‍ललेषण द्वारा तटस्‍थ और 
निष्‍पक्ष होकर लिए जा रहे हैैं, जिससे बैैंकोों को और उनके अपने 
ग्राहकोों को अच््‍छछा ‘रिटर््न ’ भी प्राप्‍त हो रहा है। किन््‍ततु इसके साथ 
ही झूठे भ्रामक आकँड़ों, रोजगार की कमी जैसी कुछ गंभीर 
चनुौतियां भी इस कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता को मिल रही हैैं। इन 
चनुौतियोों से निपटने के लिए कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता से जडु़़े  
वैज्ञानिक व सॉफ््टवेयर इंजीनियर जहा ँ कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता से 
लैस प्रणालियोों को स्‍वयं ही आकँड़ों की सत्‍यता व परिशदु्धता 
को मापने हेतु सक्षम बना रही हैैं वहीीं सरकार द्वारा कृत्रिम  
बदु्धिमत््‍तता के क्षेत्र मेें अधिक से अधिक रोजगारोों के निर््ममाण के 
प्रयास किए जा रहे हैैं। इसलिए, हम कह सकते हैैं कि नव-
तकनीकोों के प्रयोग के फलस्‍वरूप तेजी से बदलते बैैंकिग 
परिवेश मेें कृत्रिम बदु्धिमत््‍तता का भविष्‍य अत्‍यधिक उज्‍वल है 
और यह आने वाले समय मेें बैैंकोों व ग्राहकोों, दोनोों के लिए बहुत 
ही लाभकारी साबित होगा ।   
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विकसित भारत@2047 के लक्षष्य को प्राप्त करन ेमेें 
भारतीय रिज़र््व बैैंक की भूमिका

- डॉ. निधि शर््ममा

विकसित भारत@2047 का लक्षष्य एक समदृ्ध, सशक्त और 
आत््मनिर््भर भारत का निर््ममाण करना है। इस महत््ववाकांक्षी लक्षष्य 
को प्राप्त करने मेें भारतीय रिज़र््व बैैंक की भूमिका अत््ययंत महत््वपूर््ण 
है। भारतीय रिज़र््व बैैंक न केवल दशे की मौद्रिक नीति को 
अभिशासित करता है, बल््ककि वित्तीय स््थथिरता, बैैंकिग प्रणाली की 
मजबूती और आर््थथिक विकास को भी सनुिश्चित करता है। भारतीय 
रिज़र््व बैैंक की नीतिया ँऔर निर््णय दशे की आर््थथिक दिशा को 
निर््धधारित करने मेें महत््वपूर््ण भूमिका निभाते हैैं, जिससे भारत 
2047 तक एक विकसित राष्टट्र बनने की दिशा मेें अग्रसर हो सके। 
दशे के केें द्रीय बैैंक के रूप मेें भारतीय रिज़र््व बैैंक अर््थव््यवस््थथा को 
इस लक्षष्य की ओर ले जाने मेें महत््वपूर््ण भूमिका निभा रहा है। 
रिज़र््व बैैंक के पास विकसित भारत के लक्षष्य को प्राप्त करने के 
लिए आर््थथिक स््थथिरता को बढ़़ावा दनेे, वित्तीय समावेशन को 
बढ़़ावा दनेे, विनियामक निगरानी सनुिश्चित करने और सतत 
विकास को आगे बढ़़ाने की महती जिम््ममेदारी है। 

भारतीय रिज़र््व बैैंक का मखु््य उद्देश््य दशे की वित्तीय प्रणाली को 
स््थथिर और सरुक्षित रखना है। यह बैैंकोों को लाइसेेंस जारी करता 
है और उनकी गतिविधियोों की निगरानी करता है ताकि वे नियमोों 
का पालन करेें और ग्राहकोों के हितोों की रक्षा हो सके। इसके 
अलावा, रिज़र््व बैैंक वित्तीय समावेशन को बढ़़ावा दनेे के लिए 
विभिन््न योजनाए ंऔर कार््यक्रम चलाता है, जिससे ग्रामीण और 

दूरदराज के क्षेत्ररों मेें भी बैैंकिग सेवाए ंउपलब््ध हो सकेें । भारतीय 
रिज़र््व बैैंक की मौद्रिक नीति दशे की अर््थव््यवस््थथा को सतंलुित 
रखने मेें मदद करती है। यह ब््ययाज दरोों को नियतं्रित करता है, 
जिससे निवेश और उपभोग को प्रोत््ससाहन मिलता है। इसके 
अलावा, भारतीय रिज़र््व बैैंक विदशेी मदु्रा भडंार का प्रबधंन करता 
है, जिससे दशे की मदु्रा की स््थथिरता बनी रहती है और अतंरराष्ट्रीय 
व््ययापार मेें सतंलुन बना रहता है। रिज़र््व बैैंक द्वारा डिजिटल 
भगुतान को बढ़़ावा दनेे के लिए भी कई महत््वपूर््ण कदम उठाए गए 
हैैं। यह विभिन््न डिजिटल भगुतान प्रणालियोों को विकसित और 
प्रोत््ससाहित करता है, जिससे लेन-दने मेें पारदर््शशिता और सरुक्षा 
बढ़ी है।

रिज़र््व बैैंक का एक और महत््वपूर््ण कार््य है वित्तीय सकंटोों से 
निपटना। यह बैैंकोों और वित्तीय ससं््थथानोों को आवश््यक सहायता 
प्रदान करता है ताकि वे सकंट के समय मेें भी स््थथिर रह सकेें । 
इसके अलावा, आरबीआई अतंरराष्ट्रीय वित्तीय सगंठनोों के साथ 
मिलकर काम करता है, जिससे वैश्विक वित्तीय स््थथिरता मेें योगदान 
मिलता है। इस प्रकार, भारतीय रिज़र््व बैैंक दशे के आर््थथिक विकास 
मेें एक महत््वपूर््ण स््ततंभ के रूप मेें कार््य करता है। इसकी नीतियां 
और कार््यक्रम दशे की वित्तीय प्रणाली को स््थथिर और सरुक्षित 
रखने मेें मदद करते हैैं, जिससे समग्र आर््थथिक विकास को 
प्रोत््ससाहन मिलता है।

रिज़र््व बैैंक की स््थथापना 1935 मेें बैैंक नोटोों के मदु्दे को विनियमित 
करने, मौद्रिक स््थथिरता को सरुक्षित करने के लिए भडंार बनाए 
रखने और दशे की ऋण और मदु्रा प्रणाली को सचंालित करने के 
प्राथमिक उद्देश््य से की गई थी। दशकोों से, रिज़र््व बैैंक ने बदलते 
आर््थथिक परिदृश््योों के अनसुार अपना विकास किया है और भारत 
के आर््थथिक विकास मेें महत््वपूर््ण भूमिका निभा रहा है। प्रमखु मील 
के पत््थरोों मेें 1969 मेें बैैंकोों का राष्ट्रीयकरण, 1991 मेें 
अर््थव््यवस््थथा का उदारीकरण और वित्तीय प्रणाली की दक्षता 
और स््थथिरता को बढ़़ाने के लिए विभिन््न वित्तीय सधुारोों का 
कार््ययान््वयन शामिल है।

डॉ. निधि शर््ममा 
प्रबधंक

भारतीय रिज़र््व बैैंक, क्षेत्रीय कार््ययालय, भोपाल
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विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब दशे 
बहुत तेजी से विकास कर,े सकल घरलूे उत््पपाद मेें निरतंर वदृ्धि 
हो, बेरोजगारी मेें कमी आए, कृषि और एमएसएमई क्षेत्र मेें सवंदृ्धि 
हो, राजकोषीय घाटा कम हो, दशे मेें विदशेी निवेश को आकर््षषित 
करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पर ध््ययान दिया जाए, शिक्षा 
और कौशल विकास मेें उन््नति हो, जलवाय ुपरिवर््तन के खतर े
पर समचुित ध््ययान दिया जाए और हरित वित्त को बढ़ावा दनेे के 
लिए पर््ययाप्त उपाय किए जाए ंतथा वित्तीय समावेशन मेें और तेजी 
लाई जाए। 

भारतीय रिज़र््व बैैंक के प्रमखु कार्ययों पर विचार किया जाए तो यह 
स््पष्ट है कि दशे के विकास मेें इसकी भूमिका बहुत अहम है। दशे 
के आर््थथिक विकास मेें रिज़र््व बैैंक की भूमिका को सकं्षेप मेें 
निम््ननानसुार रखेांकित किया जा सकता है: 

मौद्रिक नीति और आर््थथिक स््थथिरता

भारतीय रिज़र््व बैैंक के मखु््य कार्ययों मेें से एक मौद्रिक नीति तैयार 
करना और उसे लागू करना है जिसका उद्देश््य विकास के उद्देश््य 
को ध््ययान मेें रखते हुए मूल््य स््थथिरता बनाए रखना है। भारतीय 
रिज़र््व बैैंक मदु्रास््फफीति को नियतं्रित करने और अर््थव््यवस््थथा मेें 
तरलता का प्रबधंन करने के लिए रपेो दर, रिवर््स रपेो दर और 
नकद आरक्षित अनपुात जैसे विभिन््न उपायोों का सहारा लेता है। 

•	 मदु्रास््फफीति नियतं्रण : अपनी नीतियोों द्वारा भारतीय 
रिज़र््व बैैंक उधार लेने और खर््च करने के व््यवहार को 
प्रभावित करता है, जिससे मदु्रास््फफीति को नियतं्रित किया 
जाता है। आर््थथिक स््थथिरता और विकास के लिए कम और 
स््थथिर मदु्रास््फफीति बनाए रखना महत््वपूर््ण है। 

•	 ब््ययाज दरेें : ब््ययाज दरोों पर भारतीय रिज़र््व बैैंक के फैसले 
व््यवसायोों और उपभोक्ताओ ंके लिए उधार लेने की लागत 
को प्रभावित करते हैैं, निवेश और उपभोग पैटर््न को 
प्रभावित करते हैैं। 

•	 चलनिधि प्रबधंन: वित्तीय प्रणाली मेें पर््ययाप्त तरलता 
सनुिश्चित करना सचुारू आर््थथिक कामकाज के लिए 
आवश््यक है। भारतीय रिज़र््व बैैंक चलनिधि का प्रबधंन 
करने के लिए खलेु बाजार के सचंालन और अन््य साधनोों 
का उपयोग करता है। 

वित्तीय समावेशन और डिजिटल परिवर््तन

वित्तीय समावेशन रिज़र््व बैैंक के लिए एक प्रमखु प्राथमिकता है, 
जिसका उद्देश््य समाज के सभी वर्गगों, विशेष रूप से वचंित और 
बिना बैैंक वाले लोगोों को वित्तीय सेवाओ ंतक पहुचँ प्रदान करना 
है। कोई भी राष्टट्र तब तक विकसित नहीीं हो सकता जब तक 
उसके नागरिक वित्तीय समावेशन के दायर ेमेें न होों और दशे के 
विकास मेें गरीब और वचंित लोगोों की भागीदारी न हो। 

•	 जन धन योजना : 2014 मेें शरुू की गई इस पहल ने बैैंक 
खातोों की सखं््यया मेें उल््ललेखनीय वदृ्धि की है, जिससे लोगोों 
मेें बचत और वित्तीय साक्षरता को बढ़़ावा मिला है।

•	 डिजिटल भुगतान : भारतीय रिज़र््व बैैंक यूनिफाइड 
पेमेेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसी पहलोों के माध््यम से 
डिजिटल भगुतान को बढ़़ावा दनेे मेें सबसे आगे रहा है, 
जिसने भारत मेें लेन-दने के तरीके मेें क््राांति ला दी है। 

•	 फिनटक नवाचार : रिज़र््व बैैंक फिनटेक स््टटार््टअप के 
विकास का समर््थन करता है, वित्तीय क्षेत्र मेें नवाचार को 
बढ़़ावा दतेा है और वित्तीय सेवाओ ंकी पहुचँ और दक्षता 
को बढ़़ाता है।

विनियामक ढाचँा और वित्तीय स््थथिरता

रिज़र््व बैैंक द्वारा बैैंकिग और वित्तीय प्रणाली की स््थथिरता और 
सदुृढ़ता सनुिश्चित करने के उद्देश््य निम््ननानसुार विनियामक 
निगरानी की जाती है: 

•	 बैैंकिग विनियमन : भारतीय रिज़र््व बैैंक बैैंकोों के लिए 
उनकी वित्तीय स््थथिति और स््थथिरता को सनुिश्चित करने 
के लिए विवेकपूर््ण मानदडं और दिशानिर्देश निर््धधारित 
करता है। इसमेें पूजंी पर््ययाप्तता आवश््यकताए,ं परिसपंत्ति 
गणुवत्ता मानदडं और जोखिम प्रबधंन प्रथाए ंशामिल हैैं। 

•	 गैर-बैैंकिग वित्तीय कंपनिया ं (एनबीएफसी) : भारतीय 
रिज़र््व बैैंक प्रणालीगत जोखिमोों को रोकने और यह 
सनुिश्चित करने के लिए एनबीएफसी को नियतं्रित करता है 
कि वे सरुक्षित और सदुृढ़ तरीके से काम करेें।

•	 सकंट प्रबधंन : भारतीय रिज़र््व बैैंक वित्तीय सकंटोों के 
प्रबधंन, चलनिधि सहायता प्रदान करने और वित्तीय 
प्रणाली मेें विश्वास बहाल करने के उपायोों को लागू करने मेें 
महत््वपूर््ण भूमिका निभाता है। 
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सतत विकास को बढ़़ावा देना

विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए सतत आर््थथिक 
विकास आवश््यक है। भारतीय रिज़र््व बैैंक की नीतियां और पहल 
अर््थव््यवस््थथा के विभिन््न क्षेत्ररों का समर््थन करती हैैं, समावेशी 
और सतत विकास को बढ़़ावा दतेी हैैं। 

•	 हरित वित्त : भारतीय रिज़र््व बैैंक पर््ययावरण की दृष्टि से 
टिकाऊ परियोजनाओ ंमेें निवेश को प्रोत््ससाहित करता 
है, जो हरित अर््थव््यवस््थथा मेें परिवर््तन का समर््थन  
करता है।

•	 एमएसएमई को बढ़ावा देना : सूक्षष्म, लघ ुऔर मध््यम 
उद्यम (एमएसएमई) भारतीय अर््थव््यवस््थथा की रीढ़ हैैं। 
आरबीआई की नीतियोों का उद्देश््य एमएसएमई के लिए 
वित्त तक पहुचं बढ़़ाना, उद्यमशीलता को बढ़़ावा दनेा और 
रोजगार सजृन करना है।

•	 कृषि क्षेत्र : रिज़र््व कृषि उत््पपादकता और स््थथिरता को 
बढ़़ावा दनेे, खाद्य सरुक्षा और ग्रामीण विकास सनुिश्चित 
करने की दृष्टि से विभिन््न नीतियोों को लागू करता है।

वैश्विक एकीकरण और प्रतिस््पर््धधात््मकता

एक तेजी से वैश्वीकृत दनुिया मेें, रिज़र््व बैैंक की नीतियोों का उद्देश््य 
वैश्विक अर््थव््यवस््थथा के साथ भारत के एकीकरण को बढ़़ाना और 
इसकी प्रतिस््पर््धधात््मकता मेें सधुार करना है।

•	 विदेशी मदु्रा प्रबधंन : भारतीय रिज़र््व बैैंक स््थथिरता 
सनुिश्चित करने और दशे के बाहरी व््ययापार और निवेश 
आवश््यकताओ ं का समर््थन करने के लिए विदशेी मदु्रा 
भडंार का प्रबधन करता है।

•	 व््ययापार नीतिया ँ: भारतीय रिज़र््व बैैंक की नीतिया ँनिर््ययात 
वदृ्धि का समर््थन करती हैैं और व््ययापार घाटे का प्रबधंन 
करती हैैं, जो एक सतंलुित और टिकाऊ बाहरी क्षेत्र मेें 
योगदान करती हैैं।

•	 वैश्विक भागीदारी : भारतीय रिज़र््व बैैंक ज्ञान साझा 
करने, सर्वोत्तम प्रथाओ ंको अपनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय 
वित्तीय संस््थथानोों और अन््य केें द्रीय बैैंकोों के साथ सहयोग 
करता है। 

2047 तक विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए 
आर््थथिक स््थथिरता को बढ़़ावा दनेा, वित्तीय समावेशन को बढ़़ावा 
दनेा और सतत विकास को बढ़़ावा दनेा आवश््यक है। इन््हेें ध््ययान 
मेें रखकर भारतीय रिज़र््व बैैंक द्वारा निम््ननाांकित पहल की गई हैैं 
जिनका योगदान 2047 तक विकसित भारत के विज़न मेें बहुत 
बड़ा योगदान हो सकता है: 

1. प्रवाह पोर््टल 

प्रवाह (नियामक आवेदन, सत््ययापन और प्राधिकरण के लिए 
प््ललेटफ़़ॉर््म) पोर््टल एक केें द्रीकृत वेब-आधारित प््ललेटफ़़ॉर््म है जो 
व््यक्तियोों और ससं््थथाओ ं को भारतीय रिज़र््व बैैंक से विभिन््न 
विनियामक अनमुोदन के लिए आवेदन करने की अनमुति दतेा है। 
यह पहल विनियामक प्रक्रियाओ ंकी दक्षता को बढ़़ाती है और 
आवेदकोों के लिए एक सहज अनभुव प्रदान करती है। 

2. रिटल डायरके््ट स््ककीम

नवबंर 2021 मेें लॉन््च की गई रिटल डायरके््ट स््ककीम खदुरा 
निवेशकोों को सीधे सरकारी प्रतिभूतियोों मेें निवेश करने की 
अनमुति दतेी है। इस पहल का उद्देश््य सरकारी बॉन््ड तक पहुचँ 
को लोकतांत्रिक बनाना है, जिससे व््यक्तिगत निवेशकोों के लिए 
एक सरुक्षित निवेश मार््ग उपलब््ध हो सके।

3. फिनटक रिपॉजिटरी

रिज़र््व बैैंक ने भारतीय फिनटेक क्षेत्र पर जानकारी एकत्र करने 
और उसका विश्लेषण करने के लिए एक फिनटेक रिपॉजिटरी 
की स््थथापना की है। यह रिपॉजिटरी विनियामक दृष्टिकोण से क्षेत्र 
को समझने मेें मदद करती है और नवाचार और विकास को 
बढ़़ावा देने के लिए उचित नीति दृष्टिकोण तैयार करने मेें 
सहायता करती है। 

4. वित्तीय समावेशन सूचकाकं

रिज़र््व बैैंक ने दशे भर मेें वित्तीय समावेशन के दायर ेको मापने के 
लिए एक वित्तीय समावेशन सूचकांक विकसित किया है। यह 
सूचकांक प्रगति को ट्रैक करने और उन क्षेत्ररों की पहचान करने मेें 
मदद करता है जिन पर अधिक ध््ययान दनेे की आवश््यकता है। इस 
सूचकांक से महत््वपूर््ण सधुार दिखा है, जो विभिन््न वित्तीय 
समावेशन पहलोों की सफलता को दर््शशाता है।
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5. यूनिक लेेंडिगं इंटरफेस (यूएलआई)

यूनिक लेेंडिग इंटरफेस (यूएलआई) पर रिज़र््व बैैंक की पायलट 
परियोजना का उद्देश््य उन््नत तकनीकोों को एकीकृत करके ऋण 
दनेे की प्रक्रिया को सवु््यवस््थथित करना है। जेएएम (जन धन-
आधार-मोबाइल) ट्रिनिटी और यूनिफाइड पेमेेंट्स इंटरफेस 
(यूपीआई) के साथ मिलकर यह पहल भारत की वित्तीय यात्रा मेें 
एक नए यगु को प्रतिबिबंित करती है।

6. साइबर सरुक्षा को मजबूत करना

वित्तीय सेवाओ ं के बढ़ते डिजिटलीकरण को ध््ययान मेें रखकर 
रिज़र््व बैैंक ने साइबर सरुक्षा को मजबूत करने को प्राथमिकता दी 
है। इसमेें वित्तीय पारिस््थथितिकी तंत्र को साइबर खतरोों से बचाने 
के लिए वास््तविक समय की निगरानी और विनियामक अनपुालन 
शामिल है।

7. रिज़र््व बैैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच)

रिज़र््व बैैंक इनोवेशन हब रिज़र््व बैैंक की पूर््ण स््ववामित््व वाली 
सहायक कंपनी है, जिसे वित्तीय क्षेत्र मेें नवाचार को बढ़़ावा दनेे 
और सवुिधा प्रदान करने के लिए स््थथापित किया गया है। यह 
तकनीकी प्रगति को आगे बढ़़ाने और वित्तीय सेवाओ ंमेें सधुार 
करने के लिए फिनटेक कंपनियोों, बैैंकोों और शैक्षणिक ससं््थथानोों 
सहित विभिन््न हितधारकोों के बीच सहयोग के लिए एक प््ललैटफार््म 
प्रदान करता है।

8. हरित वित्त पहल

रिज़र््व बैैंक पर््ययावरण की दृष्टि से टिकाऊ परियोजनाओ ं को 
सहायता प्रदान करने के लिए हरित वित्त को सक्रिय रूप से 
बढ़़ावा द े रहा है। इसमेें बैैंकोों के लिए हरित परियोजनाओ ं को 
वित्तपोषित करने के दिशानिर्देश और हरित बांड विकसित करने 
की पहल शामिल हैैं, जो भारत के हरित अर््थव््यवस््थथा मेें परिवर््तन 
मेें योगदान द ेरहे हैैं।

9. एमएसएमई को बढ़ावा 

रिज़र््व बैैंक ने सूक्षष्म, लघ ुऔर मध््यम उद्यमोों (एमएसएमई) को 
बढ़ावा दनेे के लिए कई उपाय लागू किए हैैं, जो आर््थथिक विकास 
और रोजगार सजृन के लिए महत््वपूर््ण हैैं। इन उपायोों मेें ऋण तक 

आसान पहुचं, ऋणोों का पनुर््गठन और विशेष पनुर््ववित्त सवुिधाए ं
शामिल हैैं।

10. सीमा पार स ेभुगतान

भारतीय रिज़र््व बैैंक अतंरराष्ट्रीय व््ययापार और निवेश को बढ़ावा 
दनेे के लिए सीमा पार से भगुतान की दक्षता बढ़़ाने पर काम कर 
रहा है। 

चुनौतिया ँऔर भविष््य की दिशाएँ

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने आर््थथिक स््थथिरता और समावेशी विकास 
को बढ़़ावा दनेे की दिशा मेें उल््ललेखनीय प्रगति की है, लेकिन 
विकसित भारत@2047 के लक्षष्य तक पहुचंने की राह मेें कई 
महत््वपूर््ण चनुौतियां अब भी बनी हुई हैैं। इन चनुौतियोों मेें आर््थथिक 
असमनताए,ं तेजी से बदलता तकनीकी परिदृश््य और जलवाय ु
परिवर््तन सबसे महत््वपूर््ण हैैं।  इन चनुौतियोों का समाधान और 
भविष््य की दिशा मेें ठोस रणनीति अपनाना आवश््यक है।

विकसित भारत@2047 के लक्षष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय 
रिज़र््व बैैंक को न केवल वर््तमान चनुौतियोों का समाधान करना 
होगा, बल््ककि भविष््य की आवश््यकताओ ं के अनरुूप अपनी 
रणनीतियोों को भी लगातार परिष््ककृ त करना होगा। इसके लिए एक 
बहुआयामी और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाना आवश््यक है।

1. 	वि त्तीय समावेशन को व््ययापक करना 

दशे के प्रत््ययेक नागरिक तक बैैंकिग और वित्तीय सेवाओ ं
की पहुचँ सनुिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके 
लिए डिजिटल बैैंकिग, मोबाइल वॉलेट, जनधन योजना 
जैसे माध््यमोों को और अधिक प्रभावी बनाना होगा।

2. 	वि त्तीय साक्षरता का व््ययापक अभियान

वित्तीय उत््पपादोों की समझ और उपयोगिता को जन-जन 
तक पहुचंाने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियान 
चलाना आवश््यक है, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़़े क्षेत्ररों 
मेें।

3. 	 एमएसएमई और स््टटार््टअप को सशक्त बनाना

	 छोटे और मध््यम उद्यमोों को आसान ऋण, तकनीकी 
सहायता और बाजार तक पहुचँ प्रदान कर उन््हेें आर््थथिक 
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विकास का इंजन बनाया जा सकता है। इससे रोजगार 
सजृन और नवाचार को भी बल मिलगा।

4. 	 हरित वित्त और सतत विकास को प्राथमिकता देना

	 पर््ययावरणीय स््थथिरता को ध््ययान मेें रखते हुए, रिज़र््व बैैंक 
को ऐसी नीतियां बनानी होोंगी जो हरित परियोजनाओ ंमेें 
निवेश को प्रोत््ससाहित करेें और जलवाय ु जोखिमोों को 
वित्तीय प्रणाली मेें समाहित करेें।

5. 	डिजिट ल सरुक्षा और नवाचार को बढ़़ावा देना

	 तेजी से बढ़ते डिजिटल लेन-दने के यगु मेें साइबर सरुक्षा 
को मजबूत करना और फिनटेक नवाचारोों को सरुक्षित 
वातावरण मेें विकसित करना आवश््यक है।

6. 	न ीतिगत समन््वय और पारदर््शशिता

	 राजकोषीय और मौद्रिक नीतियोों के बीच बेहतर समन््वय, 
पारदर््शशिता और दीर््घकालिक दृष्टिकोण अपनाकर 
निवेशकोों का विश्वास बढ़़ाया जा सकता है।

7. 	 डेटा-सचंालित निर््णय प्रणाली

	 नीति निर््ममाण मेें डेटा एनालिटिक््स, आर््टटिफिशि यल 
इंटेलिजेेंस और मशीन लर््नििंग जैसे आधनुिक साधनोों का 
उपयोग कर निर््णयोों को अधिक सटीक और प्रभावी बनाया 
जा सकता है।

निष््कर््ष:

भारतीय रिज़र््व बैैंक दशे की आर््थथिक दिशा को निर््धधारित करने मेें 
एक प्रमखु भूमिका निभाता है। इसकी मौद्रिक नीति, विनियामक 
दृष्टिकोण, वित्तीय समावेशन और सतत विकास की पहलेें भारत 

को 2047 तक विकसित राष्टट्र बनाने की दिशा मेें सशक्त रूप से 
आगे बढ़़ा रही हैैं। यह ससं््थथान केवल एक विनियामक नहीीं, बल््ककि 
आर््थथिक स््थथिरता और प्रगति का आधार है।

विकसित भारत@2047 का लक्षष्य एक साझा राष्ट्रीय सकंल््प है, 
जिसकी प्राप्ति के लिए सरकार, वित्तीय ससं््थथानोों, उद्योग जगत 
और नागरिकोों के बीच समन््ववित प्रयास आवश््यक हैैं। इस दिशा मेें 
पारदर्शी नीतिया,ँ नवाचार को बढ़़ावा और समावेशी विकास की 
रणनीतिया ँअत््ययंत महत््वपूर््ण हैैं।

एक मजबूत, लचीली और उत्तरदायी वित्तीय प्रणाली भारत को 
वैश्विक आर््थथिक चनुौतियोों का सामना करने और अवसरोों का 
लाभ उठाने मेें सक्षम बनाएगी। भारत का विशाल उपभोक्ता बाजार, 
यवुा और कुशल कार््यबल, तकनीकी प्रगति और उद्यमशीलता की 
भावना इसे वैश्विक आर््थथिक महाशक्ति बनने की दिशा मेें अग्रसर 
करती है। हालांकि, इस मार््ग मेें वित्तीय साक्षरता की कमी, क्षेत्रीय 
असमानता और वैश्विक आर््थथिक अनिश्चितता जैसी चनुौतिया ँभी 
हैैं। इनका समाधान करने के लिए भारतीय रिज़र््व बैैंक को सतर््क , 
सक्रिय और नवाचारशील दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसके लिए 
कुछ प्रमखु उपायोों मेें शामिल हैैं: वित्तीय साक्षरता का विस््ततार, 
एमएसएमई को निरतंर समर््थन, हरित वित्त को प्रोत््ससाहन, 
डिजिटल भगुतान की सरुक्षा और समावेशी योजनाओ ंके माध््यम 
से असमानता को कम करना।

यदि सभी हितधारक दीर््घकालिक सोच और सहयोग के साथ 
कार््य करेें, तो भारत न केवल 2047 तक विकसित राष्टट्र बनने का 
लक्षष्य प्राप्त कर सकता है, बल््ककि वैश्विक आर््थथिक नेततृ््व की 
भूमिका भी निभा सकता है। यह यात्रा चनुौतीपूर््ण अवश््य है, परतं ु
भारतीय रिज़र््व बैैंक जैसे ससं््थथानोों के मार््गदर््शन मेें यह लक्षष्य 
पूर््णतः सभंव है।  



अप्रैल - सितंबर 2025 23

स््वर््ण की वशै्विक यात्रा :  
उत््पपादन, परिशोधन और बाज़़ार

- अक्षय वाखलू

परिचय 

स््वर््ण लंबे समय से संपदा, शक्ति और स््थथायित््व का प्रतीक रहा 
है। यह हमारे लिए भावनात््मक, आर््थथिक और तकनीकी रूप से 
मूल््यवान है। स््वर््ण की आपूर््तति  शृंखला विश्व भर मेें व््ययाप्त है और 
यही कारण है कि इसका सबसे बड़़ा उत््पपादक, परिशोधक, 
निर््ययातक और बाज़़ार, सभी अलग-अलग देश हैैं। 

स््वर््ण दनुिया भर मेें सांस््ककृति क रूप से महत््वपूर््ण तो है ही,  
यह ऐसा पण््य भी है, जिसका सबसे ज््ययादा कारोबार किया 
जाता है। इसकी आपूर््तति  शृंखला महाद्वीपोों मेें फैली हुई है और 
यह विभिन््न अर््थव््यवस््थथाओ ंको जटिल तरीकोों से जोड़ती है। 
इस आलेख मेें खनिज-समृद्ध देशोों से प्रमुख परिशोधन केें द्ररों, 
व््ययापारिक केें द्ररों और उपभोक्ता बाजारोों तक स््वर््ण की लंबी यात्रा 
का विश्लेषण किया गया है। यह भी रेखांकित किया गया है कि 
कैसे यूनाइटेड किगडम और स््वविटजरलैैंड जैसे सीमित स््वर््ण 
भंडार वाले देश अपने वित्तीय बनुियादी ढांचे और संस््थथागत 
विश्वास के कारण वैश्विक व््ययापार और मूल््य निर््धधारण मेें महत््वपूर््ण 
भूमिका निभाते हैैं।

चीन अपने अत््यधिक खंडित लेकिन अत््ययंत कुशल खनन 
परितंत्र के कारण शीर््ष  स््वर््ण उत््पपादक बना हुआ है, जबकि 
स््वविटजरलैैंड परिशोधन मेें अग्रणी है। अपने ओटीसी बाजार 

और अभिरक्षा वॉल््ट की आधारभूत संरचना के कारण लंदन 
स््वर््ण व््ययापार जगत का केें द्र बना हुआ है। भारत ने 2024 मेें 
स््वर््ण आभूषणोों के सबसे बड़़े उपभोक्ता के रूप मेें चीन को पीछे 
छोड़ दिया है और हम एक सांस््ककृति क और वित्तीय स््वर््ण केें द्र 
दोनोों हैैं, लेकिन आयात पर हमारी निर््भरता चालू खाता शेष के 
लिए चनुौतिया ँखड़ी करती है।

वैश्विक स््वर््ण उत््पपादन

स््वर््ण के खनन, परिशोधन और निर््ययात से संबंधित आकँड़़े 
काफी रोचक हैैं। 2023 के आकँड़ोों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया, 
रूस और दक्षिण अफ्रीका मेें स््वर््ण के सबसे बड़़े ज्ञात भंडार हैैं, 
जबकि चीन इसका सबसे बड़़ा उत््पपादक (मात्रा के हिसाब से) 
और स््वविटजरलैैंड इसका सबसे बड़़ा निर््ययातक (और आयातक 
दोनोों) है। ऐसा इसलिए है क््योोंकि ऑस्ट्रेलिया या रूस के 
विपरीत, जहा ँकुछ ही बड़़े पैमाने की खदानेें हैैं, चीन मेें सैकड़ों 
छोटी और मध््यम आकार की खदानेें हैैं जो कई प््राांतोों मेें फैली 
हुई हैैं। इसके अलावा, चीन अपने ज्ञात भंडारोों से, यहा ँतक कि 
निम््न-श्रेणी के अयस््कोों से भी, धातु निकालने मेें बेहद कुशल है। 
सबसे बड़़े स््वर््ण भंडार वाले देशोों की सूची सारणी 1 मेें दी  
गई है।

सारणी 1 : सर््ववाधिक स््वर््ण भडंार वाले देश 

रैैंक दशे खदानोों के स््थथान अनमुानित 
भडंार (टन)

1 ऑस्ट्रेलिया बोडिगटन, सपुर 
पिट, कैडिया 

~10,000

2 रूस ओलंपियाडा, सखुोई 
लॉग, नतालका 

~5,300

3 दक्षिण अफ्रीका विटवाटरसैैंड बेसिन, 
साउथ डीप 

~3,200
अक्षय वाखलू 

प्रबधंक, बाह्य निवेश और परिचालन विभाग, 
भारतीय रिज़र््व बैैंक, मुबंई
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संयकु्त उत््पपादन के बराबर है। अफ्रीकी महाद्वीप खान से निकाले 
गए स््वर््ण का सबसे बड़़ा उत््पपादक है और कुल वैश्विक स््वर््ण 
उत््पपादन के एक-चौथाई से भी अधिक उत््पपादन करता है, 
लेकिन उसे इससे आनुपातिक आर््थथिक लाभ नहीीं मिलता। 
भारत स््वर््ण आभूषणोों के सबसे बड़़े उपभोक्ताओ ंमेें से एक है 
लेकिन भारत का खनन-उत््पपादन स््वर््ण की वार््षषिक मांग के 
सामने नगण््य है।

वैश्विक स््वर््ण परिशोधन 

सबसे ज़़्ययादा स््वर््ण उत््पपादन के बावजूद, चीन की परिशोधन 
क्षमता सबसे ज़़्ययादा नहीीं है, क््योोंकि उसकी आपूर््तति  ज़़्ययादातर 
आंतरिक होती है। शेडोोंग गोल््ड ग्रुप, ज़़िजिन माइनिंग और 
चाइना नेशनल गोल््ड ग्रुप जैसी प्रमुख चीनी स््वर््ण परिशोधक 
कंपनिया ँ मुख््यतः घरेलू मागँ के लिए स््वर््ण का प्रसंस््करण 
करती हैैं। पूजँी नियंत्रण और कड़़े निर््ययात नियमोों के कारण, चीन 
का परिष््ककृ त स््वर््ण शायद ही कभी अंतरराष्ट्रीय बाज़़ारोों मेें पहुचँ 
पाता है।

दूसरी ओर, स््वविट््जज़रलैैंड मेें कोई महत््वपूर््ण स््वर््ण की खदानेें 
नहीीं हैैं, फिर भी यह मूल््य के अनुसार दनुिया का अग्रणी स््वर््ण 
का निर््ययातक और आयातक है। सबसे बड़़ी स््वविस स््वर््ण शोधक 
कंपनिया ँवैलकैम््बबी, पीएएमपी, अर्गोर-हेरियस और मेटालोर हैैं, 
जो दनुिया भर के अपरिष््ककृ त स््वर््ण का बड़ा हिस््ससा प्रसंस््करित 
करती हैैं। इससे स््वविट््जज़रलैैंड अंतरराष्ट्रीय स््वर््ण व््ययापार का 
एक प्रमुख केें द्र बन गया है। दिलचस््प बात यह है कि दनुिया की 
सबसे बड़़ी रिफ़़ाइनरी, वैलकैम््बबी, कर््ननाटक स््थथित एक भारतीय 
कंपनी, राजेश एक््सपोर््टट््स के स््ववामित््व मेें है। राजेश एक््सपोर््टट््स 
की स््थथापना 1988 मेें हुई थी, जो 1994 मेें भारत का सबसे 
बड़़ा स््वर््ण निर््ययातक बन गया और 2003 मेें दनुिया का सबसे 
बड़़ा स््वर््ण आभूषण निर््ममाता बन गया। कंपनी की उत्तराखंड मेें 
एक गैर-एलबीएमए रिफाइनरी भी है जिसकी वार््षषिक परिशोधन 
क्षमता 400 टन है। 

संयकु्त अरब अमीरात स््वर््ण के आयात और निर््ययात के लिए 
दनुिया के सबसे महत््वपूर््ण केें द्ररों मेें से एक है। अक््सर "स््वर््ण 
नगर" के रूप मेें जाना जाने वाला दबुई अफ्रीकी स््वर््ण उत््पपादकोों 
और एशियाई बाजारोों के बीच एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप मेें 

लेकिन जब हम उत््पपादन की ओर देखते हैैं तो अकेले चीन 
वैश्विक स््वर््ण उत््पपादन का 10% से अधिक उत््पपादन करता है, 
जो ओशेनिया (ऑस्ट्रेलिया और पड़़ोसी देशोों) और यूरोप के 

रैैंक दशे खदानोों के स््थथान अनमुानित 
भडंार (टन)

4 सयंकु्त राज््य 
अमेरिका 

कार््ललिन ट्ररेंड, कॉर्टेज़ ~3,000

5 इंडोनेशिया ग्रासबर््ग खदान ~2,600
6 कनाडा रडे लेक, डेटौर 

लेक, मालार््टटिक 
~2,200

7 ब्राज़़ील वोल््टटा ग््राांडे, पैराकाटू ~2,000
8 उज़़्बबेकिस््ततान मरुुुं तौ ~1,800
9 चीन शेडोोंग, हेनान, इनर 

मंगोलिया 
~1,700

10 पेरू यानाकोचा, लगनुास 
नॉर्टे 

~1,300

स्रोत: यूएस जियोलॉजिकल सर्वे 

सारणी 2: विभिन््न देशोों का वैश्विक स््वर््ण उत््पपादन (2023 
मेें मीट्रिक टन)

रैैंक देश उत््पपादन वैश्विक उत््पपादन 
का %

1 चीन 378 10.37%
2 रूस 322 8.82%
3 ऑस्ट्रेलिया 294 8.06%
4 कनाडा 192 5.26%
5 सयंकु्त राज््य अमेरिका 167 4.57%
6 घाना 135 3.71%
7 इंडोनेशिया 132 3.63%
8 पेरू 129 3.53%
9 मेक््ससिको 127 3.47%

10 उज़़्बबेकिस््ततान 120 3.28%

स्रोत: वर््ल््ड  गोल््ड काउंसिल, 2024 
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कार््य करता है। संयकु्त अरब अमीरात मुख््य रूप से सूडान, 
घाना, कांगो जैसे अफ्रीकी देशोों से बड़़ी मात्रा मेें अपरिष््ककृ त या 
अर््ध-परिष््ककृ त स््वर््ण का आयात करता है, और भारत, चीन और 
दक्षिण पूर््व  एशिया के बाजारोों मेें परिष््ककृ त स््वर््ण का पनुर््ननिर््ययात 
करता है। इस फलते-फूलते व््ययापार को देश की महत््वपूर््ण 
परिशोधन क्षमता से सहारा मिलता है, जिसका नेतृत््व कलोटी 
प्रेशियस मेटल््स जैसी कंपनियोों द्वारा किया जाता है, जिनकी 
वार््षषिक परिशोधन क्षमता 1,400 टन से अधिक है और यह 
दनुिया की सबसे बड़़ी परिशोधन कंपनियोों मेें से एक है। एमिरेट्स 
गोल््ड जैसी अन््य रिफाइनरिया ँदबुई की क्षेत्रीय परिशोधन केें द्र 
की भूमिका को और महत््वपूर््ण बनाती हैैं। मुक्त व््ययापार क्षेत्ररों, कर 
प्रोत््ससाहनोों और विश्वस््तरीय लॉजिस््टटिक््स की उपलब््धता 
वैश्विक सर््रराफा बाजार मेें इसकी स््थथिति को मज़बत करती है। 

वैश्विक स््वर््ण बाज़़ार

लंदन बलुियन मार्केट  एसोसिएशन (LBMA) द्वारा विनियमित 
अपने ओटीसी बाज़़ार के माध््यम से लंदन वैश्विक स््वर््ण व््ययापार 
का केें द्र बना हुआ है। कोई महत््वपूर््ण घरेलू स््वर््ण खनन या 
परिशोधन कंपनी न होने के बावजूद, ब्रिटेन 2023 मेें 
स््वविटजरलैैंड और संयकु्त अरब अमीरात के बाद तीसरा सबसे 
बड़़ा स््वर््ण निर््ययातक था। यह मुख््यतः बैैंक ऑफ इंग््लैैंड, 
एचएसबीसी और जेपी मॉर््गन द्वारा संचालित विशाल संस््थथागत 
वॉल््ट के लंदन मेें होने कारण है, जो वैश्विक ग्राहकोों को संरक्षक 
सेवाए ँ प्रदान करते हैैं। अक््सर, स््वर््ण भौतिक रूप से देश से 
बाहर नहीीं जाता है, लेकिन कानूनी स््ववामित््व मेें परिवर््तन निर््ययात 
के रूप मेें दर््ज किए जाते हैैं। यह लंदन को स््वर््ण के लिए दनुिया 
के सबसे महत््वपूर््ण वित्तीय बाज़़ार के रूप मेें स््थथापित करता है, 
जो वैश्विक लेनदेन के लिए मूल््य निर््धधारण, तरलता और निपटान 
को सगुम बनाता है।

न््ययूयॉर््क  COMEX के माध््यम से फ््ययूचर््स और डेरिवेटिव  
ट्रेडिग मेें प्रमुख भूमिका निभाता है, साथ ही एसपीडीआर गोल््ड 
शेयर््स (GLD) जैसे प्रमुख स््वर््ण ईटीएफ़ भी यहीीं हैैं। शंघाई 
गोल््ड एक््सचेेंज (एसजीई) के माध््यम से, शंघाई दनुिया का 

सबसे बड़़ा भौतिक स््वर््ण एक््सचेेंज बन गया है, जो चीन की 
घरेलू मांग और मूल््य बेेंचमार््क  को स््थथानीय बनाने के उसके 
प्रयासोों को दर््शशाता है।

अंत मेें, सिंगापरु भौतिक स््वर््ण निवेश और निजी भंडारण के 
लिए एक संपदा-अनुकूल क्षेत्र के रूप मेें उभरा है, जिसने हाई 
नेट वर््थ व््यक्तियोों और संस््थथागत ग्राहकोों को आकर््षषित किया है।

स््वर््ण की वैश्विक कहानी इसके सबसे बड़़े उपभोक्ता बाजारोों मेें 
से एक, भारत का उल््ललेख किए बिना अधूरी है। 2024 मेें, भारत 
चीन को पीछे छोड़कर दनुिया का सबसे बड़़ा स््वर््ण आभूषण 
उपभोक्ता बन गया, जिसकी कुल मांग 802.8 टन तक पहुचँ 
गई। इस विशाल मांग के बावजूद, भारत मेें घरेलू स््वर््ण खनन 
सीमित है। हमारा उत््पपादन औसतन 2 टन वार््षषिक से भी कम है 
जो मुख््यतः कर््ननाटक की हट्टी स््वर््ण खदानोों से आता है। अपनी 
खपत को पूरा करने के लिए, भारत आयात पर बहुत अधिक 
निर््भर करता है। आमतौर पर सालाना 700-900 टन स््वर््ण 
आयात किया जाता है, जिससे भारत दनुिया के सबसे बड़़े स््वर््ण 
आयातकोों मेें से एक बन जाता है। हालाकँि, आयात पर इस 
निर््भरता के व््ययापक आर््थथिक निहितार््थ हैैं—विशेष रूप से यह 
चालू खाता घाटे मेें महत््वपूर््ण घटक बनता है, खासकर उच््च 
वैश्विक स््वर््ण कीमतोों के दौरान।

निष््कर््ष

स््वर््ण आपूर््तति  शृंखला एक जटिल और गतिशील प्रणाली है, 
जिसे विविध भौगोलिक क्षेत्ररों, संस््थथागत क्षमताओ ंऔर बाजार 
की शक्तियोों द्वारा आकार दिया जाता है। अफ्रीका और 
ऑस्ट्रेलिया की गहरी खदानोों से लेकर केें द्रीय बैैंकोों के वॉल््ट 
और मुंबई के आभूषण स््टटोर तक, स््वर््ण उत््पपादन, परिशोधन, 
व््ययापार और उपभोग के वैश्विक एकीकृत मार््ग  से होकर गजुरता 
है जहा ँ कई देश अपने स््वर््ण संसाधनोों से आर््थथिक रूप से 
लाभान््ववित होते हैैं, वहीीं अन््य देशोों को पर््ययावरणीय समझौतोों, 
आर््थथिक विकृतियोों और पारपंरिक उद्योगोों के नुकसान से 
निपटने मेें चनुौतियोों का सामना करना पड़ता है।   
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डिजिटल रूपी @ डिजिटल इंडिया :  
भाषायी समावशेन

- राजशे कुमार

1. भूमिका 

भारत अपनी सभ््यता, ससं््ककृति  और भाषायी विविधताओ ंके लिए 
जाना जाता है। 22 सवैंधानिक भाषाओ ंऔर सैकड़ों बोलियोों वाले 
इस दशे मेें तकनीकी नवाचार मेें भाषायी समावेशन की भूमिका 
महत््वपूर््ण हो जाती है। हाल ही मेें भारतीय रिज़र््व बैैंक द्वारा प्रारम््भ 
किया गया डिजिटल रूपी (सेेंट्रल बैैंक डिजिटल करेेंसी) डिजिटल 
इंडिया अभियान का एक अभिन््न अगं है। 21वीीं सदी का भारत 
एक अभूतपूर््व डिजिटल परिवर््तन के दौर से गजुर रहा है। डिजिटल 
इंडिया मिशन, आधार, यूपीआई और अब सीबीडीसी (सेेंट्रल बैैंक 
डिजिटल करेेंसी) के माध््यम से दशे को ‘पेपरलेस, कैशलेस और 
पारदर्शी’ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह एक अवसर 
प्रदान करता है कि डिजिटल रूपी (सीबीडीसी) को भाषायी 
समावेशन से कैसे जोड़ कर दखेा जाए। 

2. सीबीडीसी क््यया है

सेेंट्रल बैैंक डिजिटल करेेंसी (सीबीडीसी) भारतीय रुपया का 
डिजिटल अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप है, जो ब््ललॉकचेन टेक््ननोलॉजी 
पर आधारित है। भारतीय रिज़र््व बैैंक ने कागजी मदु्रा के उपयोग 
को कम करने, डिजिटल भगुतान को बढ़़ावा दनेे, मजबूत साइबर 
सरुक्षा प्रदान करने, तकनीकी एव ंवित्तीय स््थथिरता बनाए रखने 
जैसे लक्षष्ययों को ध््ययान मेें रखते हुए सेेंट्रल बैैंक डिजिटल करेेंसी 
(सीबीडीसी) की पेशकश की है, जिसे डिजिटल रूपी (ई-रूपी) 

“e`” के नाम से भी जाना जाता है। डिजिटल रूपी भारतीय रिज़र््व 
बैैंक द्वारा जारी की गई केें द्रीय बैैंक डिजिटल करेेंसी है, जो कानूनी 
मान््यता प्राप्त डिजिटल मदु्रा है। यह मदु्रा पेपर करेेंसी की डिजिटल 
समकक्ष है, जो ब््ललॉकचेन या अन््य प्रामाणिक डिजिटल प्रणाली 
पर आधारित है। सीबीडीसी को ‘टोकन-आधारित’ या ‘खाता-
आधारित’ के रूप मेें सरंचित किया जा सकता है। यह दो तरह के 
विशेषताओ ंके आधार पर कार््य करता है।

e-` = क्रिप््टटो टेक््ननोलोजी + वैध करेेंसी 

3. सीबीडीसी के प्रकार

सीबीडीसी के स््वरूप, प्रयोग और लक्षष्य समूह को ध््ययान मेें रखते 
हुए इसे दो व््ययापक श्रेणियोों मेें विभाजित किया गया है:

(क) खुदरा डिजिटल करेेंसी (सीबीडीसी-आर)

निजी क्षेत्र, गैर-वित्तीय ग्राहक और उद्यमी, सभी सभंावित रूप से 
खदुरा सीबीडीसी (सीबीडीसी-आर) का उपयोग कर सकते हैैं। 
यह वर््तमान मूल््य वर््ग मेें रोजमर््ररा के प्रयोजनोों हेत ुसभी के लिए 
उपलब््ध है। यह मध््यस््थ जोखिम को दूर करता है। खदुरा 
सीबीडीसी नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक ससं््करण है, जो मखु््य 
रूप से खदुरा खपत के लिए है।

(ख) थोक सीबीडीसी (सीबीडीसी-डब््ल्ययू)

थोक सीबीडीसी, केें द्रीय बैैंक द्वारा जारी और तलुन -पत्र  पर एक 
प्रकार की दनेदारी को सदंर््भभित करता है, जिसे थोक (बड़़े मूल््य) 
वित्तीय लेनदने जैसे इंटरबैैंक हस््तताांतरण और प्रतिभूति लेनदने 
को निपटाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश््य अतंर 
बैैंक हस््तताांतरण और बड़़े लेनदने से सबंधंित निपटान करना है 
और यह वित्तीय ससं््थथानोों के लिए है।

4. भारत मेें सीबीडीसी की शुरुआत और विस््ततार

भारत मेें 1 फरवरी 2022 को ससंद मेें रखे गए केें द्रीय बजट मेें 
वित्त वर््ष 2022 से केें द्रीय बैैंक डिजिटल मद्रा (सीबीडीसी) शरुू 

राजशे कुमार  
प्रबधंक 

भारतीय रिज़र््व बैैंक, क्षेत्रीय कार््ययालय, देहरादून
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करने की घोषणा की गई थी। बजट घोषणा मेें कहा गया कि 
सीबीडीसी की शरुुआत से डिजिटल अर््थव््यवस््थथा को बढ़़ावा 
मिलगा। 1 नवबंर 2022 को e`-W (थोक) और 1 दिसबंर 2022 
को e`-R (खदुरा) का पायलट लॉन््च किया गया। भारतीय रिज़र््व 
बैैंक द्वारा केें द्रीय बैैंक डिजिटल मदु्रा e`-R (खदुरा) के सबंधं मेें 
व््यक्ति-से-व््यक्ति (पीटूपी) और व््यक्ति-से-व््ययापारी (पीटूएम) के 
प्रारभंिक प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए 2024-25 के दौरान 
ऑफलाइन और प्रयोग की जा सकने वाली  सवुिधाओ ं को 
शामिल करने के लिए पायलट प्रयास किए गए हैैं। दिसबंर 2022 
मेें e`-R (खदुरा) की स््थथापना के बाद से मार््च 2025 के अतं तक, 
इसका विस््ततार 17 बैैंकोों तक किया गया है और 60 लाख 
उपयोगकर््तता शामिल किए गए हैैं। इसे और अधिक विस््ततार दनेे के 
लिए कुछ गैर-बैैंक ससं््थथाओ ंको सीबीडीसी वॉलेट की पेशकश 
करने की अनमुति दी गई है। 

इसके अतिरिक्त, e`-W (थोक) के दायर ेको भी बढ़़ाया गया है 
और चार एकल प्राथमिक डीलरोों (एसपीडी) को शामिल करने के 
साथ-साथ उसमेें विविधता भी लाई गई है। चनुिंदा दशेोों के साथ 
द्विपक्षीय सीमा पार सीबीडीसी पायलटोों की खोज की जा रही है 
और रोडमैप, तकनीकी आयामोों और उपयोग सबंधंी मामलोों के 
विषय मेें प्रगति भी हुई है। बहुपक्षीय सीबीडीसी (Multilateral-
CBDC) पहलोों मेें बैैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेेंट – इनोवेशन 
हब (बीआईएस-आईबी) के अतंर््गत रिज़र््व बैैंक की भागीदारी पर 
विचार किया जा रहा है।

5. सीबीडीसी जारी करन ेका उद्देश््ययः

भारतीय रिज़र््व बैैंक के मखु््य केें द्रीय बैैंकिग कार्ययों मेें से एक ‘मदु्रा 
का प्रबधन’ है, जिसके लिए इसे भारतीय रिज़र््व बैैंक अधिनियम, 
1934 की धारा 22 के तहत आवश््यक सवैंधानिक शक्तियां प्रदत 
हैैं। सीबीडीसी मौद्रिक अर््थव््यवस््थथा का एक पसदंीदा डिजिटल 
माध््यम हो सकता है। कोविड-19 जैसी महामारी की अनिश्चितता 
के दौर मेें डिजिटल भगुतान (यूपीआई) की प्राथमिकता को हमने 
अनभुव किया है। साथ ही, विश्व मेें यूपीआई की लोकप्रियता यह 
सनुिश्चित करती है कि दशे मेें डिजिटलीकरण की प्रक्रिया और 
आगे बढ़़ेगी। भारतीय रिज़र््व बैैंक द्वारा डिजिटल भगुतान सूचकांक 
की शरुुआत से दशे भर मेें डिजिटल भगुतान को अपनाने और 
विकास करने मेें महत््वपूर््ण वदृ्धि दर््शशाता है। वर््ष 2018 से लेकर 

मार््च 2025 तक की स््थथिति के अनसुार इसमेें लगभग चार-गनुा 
की वदृ्धि हुई है। 

समय सीमा डीपीआई सूचकाकं
मार््च 2018 (आधार) 100

मार््च 2019 153.47
सितंबर 2019 173.49
मार््च 2024 445.50 

सितंबर 2024 465.33
मार््च 2025 493.22

(आरबीआई-डीपीआई, स्रोतः आरबीआई)

भारतीय रिज़र््व बैैंक के मखु््य लक्षष्ययों मेें अर््थव््यवस््थथा मेें स््वच््छ 
और वास््तविक नोटोों की पर््ययाप्त आपूर््तति के साथ-साथ इसका 
समग्र प्रबधंन सनुिश्चित करना है। तदनसुार इसके निम््नलिखित 
उद्देश््य हो सकते हैैं: 

i.	 भुगतान प्रणाली का आधुनिकीकरण - सीबीडीसी जारी 
करने का मखु््य उद्देश््य दशे की भगुतान प्रणाली को 
आधनुिक बनाना है। डिजिटल रूपी जैसी करेेंसी के 
माध््यम से तेज, सरुक्षित और रियल टाइम भगुतान की 
सवुिधा उपलब््ध कराई जा सकती है। इससे न केवल 
घरलूे लेन-दने सरल होगा बल््ककि अतंरराष्ट्रीय भगुतान भी 
अधिक सहज, पारदर्शी और सस््तता बन सकता है। इससे 
डिजिटल इंडिया की परिकल््पना को भी बल मिलगा। 

ii.	 नकदी पर निर््भरता कम करना - भारत जैसे दशे मेें नकद 
लेन-दने का सवं््यवहार ज््ययादा किया जाता है, जिससे 
मदु्रा छापने, उसे सभंालने और वितरित करने मेें भारी 
लागत आती है। सीबीडीसी के माध््यम से इस लागत को 
काफी हद तक कम किया जा सकता है। डिजिटल मदु्रा 
होने से नकदी से जडु़़ी समस््ययाए,ँ जैसे जाली नोटोों का 
चलन, काले धन का लेन-दने और चोरी का खतरा भी 
घटेगा। 

iii.	 वित्तीय समावेशन को बढ़़ावा - सीबीडीसी उन लोगोों 
तक भी बैैंकिग सेवाए ं पहुचंा सकता है जो अब तक 
पारपंरिक बैैंकिग व््यवस््थथा से वचंित हैैं। स््ममार््टफोन या 
मोबाइल फोन आधारित सीबीडीसी वॉलेट की उपलब््धता 
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से ग्रामीण और दूरस््थ क्षेत्ररों के लोग भी डिजिटल 
अर््थव््यवस््थथा मेें भागीदार बन सकते हैैं। 

iv.	 मौद्रिक नीति को सशक्त बनाना - डिजिटल मदु्रा से 
केें द्रीय बैैंक को रीयल-टाइम मेें आर््थथिक गतिविधियोों का 
डेटा प्राप्त हो सकता है, जिससे वे मौद्रिक नीति (जैसे रपेो 
दर, ब््ययाज दर, मदु्रास््फफीति नियतं्रण) को अधिक प्रभावी 
ढंग से लागू कर सकते हैैं। इसके माध््यम से अर््थव््यवस््थथा 
मेें मदु्रा की आपूर््तति को भी बेहतर तरीके से नियतं्रित किया 
जा सकता है।

v.	 पारदर््शशिता और जवाबदेही - डिजिटल मदु्रा के उपयोग 
से हर लेन-दने का रिकॉर््ड सहेजा जा सकता है, जिससे 
वित्तीय प्रणाली मेें पारदर््शशिता आएगी। इससे टैक््स चोरी, 
मनी लॉन््ड््रििंग और भ्रष्टाचार जैसे अपराधोों पर रोक लगाई 
जा सकती है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओ ं के 
अतंर््गत दी जाने वाली सब््ससिडी या सहायता राशि को 
सीधे लाभार््थथियोों के डिजिटल वॉलेट मेें ट््राांसफर किया जा 
सकता है।

vi.	 केें द्रीय बैैंक का प्रत््यक्ष  नियतं्रण - पारपंरिक बैैंकिग 
प्रणाली मेें मदु्रा का नियतं्रण बैैंकोों के माध््यम से होता है। 
लेकिन सीबीडीसी के माध््यम से रिज़र््व बैैंक मदु्रा का सीधा 
निर््गमन और नियतं्रण कर सकता है। इससे मौद्रिक नीति 
को अधिक शीघ्र और सटीक रूप से लागू किया जा 
सकता है, साथ ही सिस््टम मेें स््थथिरता बनाए रखना भी 
आसान होगा। 

6. प्रोग्रामबेिलिटी: एक गमे चेेंजर 

वर््तमान मेें वैश्विक केें द्रीय बैैंक, डिजिटल मदु्रा के लिए प्रौद्योगिकी 
का प्रयोग कर रहे हैैं। इसे ध््ययान मेें रखते हुए सीबीडीसी मेें 
प्रोग्रामेबिलिटी की सवुिधा लाई गई है जो एक अभिनव तकनीकी 
अन््ववेषण है। सीबीडीसी का एक दिलचस््प अनपु्रयोग है - 
प्रोग्रामेबिलिटी जो तकनीकी सभंावनाओ ंपर आधारित है। इसमेें 
सरकार एव ं वित्तीय ससं््थथानोों की रुचि बढ़ रही है, क््योोंकि यह 
असखं््य उपयोग की पेशकश करगेी। प्रोग्रामेबिलिटी विकल््प 
भगुतान को अधिक सवुिधाजनक और कुशल बनाने और सरल 
भगुतान अनभुव प्रदान करने मेें सहयोगी होगा। सरकार द्वारा 
सब््ससिडी और डीबीटी का सीधे लाभार्थी के सीबीडीसी-वैलेट मेें 
हस््तताांतरण करने के प्रयास किए जा रहे हैैं जिससे सबंधित 

योजनाओ ंके तहत दी जाने वाली राशि का इष्टतम प्रयोग किया 
जा सके और लीकेज को रोका जा सके। 

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने ऑफलाइन और प्रोग्रामेबिलिटी सवुिधाओ ं
का प्रयोग करते हुए कई पायलट शरुू किए हैैं। प्रोग्रामेबिलिटी 
उपयोग के मामलोों मेें कार््बन क्रेडिट  के सजृन के बदले किसानोों 
को लाभ हस््तताांतरण और चनुिंदा स््थथानोों पर किसान क्रेडिट  कार््ड 
(केसीसी) के तहत काश््तकारोों को ऋण दनेा शामिल है। बैैंकोों 
द्वारा कर््मचारियोों को वाहन/भोजन के लिए भत्ते दिए जा रहे हैैं। 
ओडिशा राज््य सरकार की सभुद्रा योजना के तहत, लगभग 
88,000 लाभार््थथियोों के लिए भगुतान चैनल के रूप मेें इसका 
उपयोग किया गया है। लाभार््थथियोों को धन हस््तताांतरित करने हेत ु
सीबीडीसी की प्रोग्रामेबिलिटी सवुिधा का लाभ उठाने के लिए कई 
केें द्र सरकार के मंत्रालयोों और राज््य सरकारोों के साथ भी चर््चचा 
चल रही है। 

भारतवर््ष की भाषायी विविधता को दखेते हुए प्रोग्रामेबिलिटी को 
पूर््ण रूप से प्रभावी बनाने एव ंलागू करने मेें भाषा की बड़़ी भूमिका 
होगी। तदनसुार सीबीडीसी का इंटरफेस क्षेत्रीय भाषाओ ं मेें 
उपलब््ध होना आवश््यक है, जिससे ग्रामीण और गैर-अगं्रेजी भाषी 
उपयोगकर््तता सहजता से इसका उपयोग कर सकेें । 

7. सीबीडीसी के उपयोग की प्रक्रियाः

	 बैैंक द्वारा इस एप््ललिकेशन को डाउनलोड करने के लिए 
ग्राहक को मेल और एसएमएस भेजा जाता है।

	 ग्राहक इस एप््ललिकेशन को प््ललेस््टटोर से डाउनलोड करने 
के बाद इसका उपयोग कर सकते हैैं। यह एक साधारण 
प्रक्रिया है, जिसे ग्राहक की गोपनीयता और सरुक्षा को 
ध््ययान मेें रखकर बनाया गया है।

	 डाउनलोड करने के बाद ग्राहकोों को अपनी सिम प्रक्रिया 
के सत््ययापन से गजुरना होगा और अपने फोन पर एक 
ई-वॉलेट बनाना होगा। 

	फि र उन््हेें इस ई वॉलेट को ऐप के माध््यम से अपने स््वय ं
के खाते से कनेक््ट करना होगा।

	 अगले चरण मेें, उपयोगकर््तता अपने बचत खाते से, इस 
ई-वॉलेट मेें पैसे ट््राांसफर कर सकता है। ये पैसे ई-टोकन 
के रूप मेें दिखते हैैं। अब उपयोगकर््तता अन््य व््यक्तियोों को 
धन हस््तताांतरित करने के लिए तैयार है।
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ग्राहक सबंधंित बैैंक के एप््ललिकेशन को प््ललेस््टटोर से डाउनलोड 
कर क््ययूआर कोड द्वारा भी भगुतान कर सकता है।

8. ई-रूपी (e`), यूपीआई और भाषायी समावेशन 

ई-रूपी भारतीय रुपए का एक डिजिटल रूप है जबकि यूपीआई 
भगुतान का एक माध््यम है। यह भगुतान उपयोग के अलावा ‘मूल््य 
के भडंार (store of value)’ के रूप मेें भी कार््य करता है, अर््थथात, 
ई-रूपी को किसी बैैंक खाते से निकालकर e`-वॉलेट मेें अलग से 
रखा जा सकता है। किसी भी सीबीडीसी क््ययूआर के माध््यम से 
किए गए पीटूपी (P2P) और पीटूएम (P2M) भगुतान के मामले 
मेें लेनदने दो e`-वॉलेट के बीच होता है और उपयोगकर््तता के बैैंक 
खातोों से गजुर े बिना तरुतं निपटान किया जाता है। यूनिफाइड 
पेमेेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की लोकप्रियता को ध््ययान मेें 
रखते हुए, भारतीय रिज़र््व बैैंक ने सीबीडीसी को यूपीआई के साथ 
इंटरऑपरबेिलिटी की सवुिधा प्रदान की है। पीटूपी और पीटूएम 
भगुतानोों के लिए ई-रूपी ऐप से यूपीआई क््ययूआर स््ककै न करने की 
कार््यक्षमता भी सक्षम की गई है। ऐसे मामलोों मेें निपटान यूपीआई 
सेटलमेेंट टाइमलाइन पर आधारित होगा। 

हाल ही मेें यूपीआई जैसे डिजिटल भगुतान माध््यमोों की 
सफलता मेें भाषा की बड़़ी भूमिका रही है। भीम यूपीआई 
एप््ललिकेशन 20 भारतीय भाषाओ ंमेें उपलब््ध हैैं जिनमेें हिंदी, 
मराठी, तमिल, तेलुग,ु कन््नड़ आदि शामिल हैैं। भीम ऐप 
उपयोगकर््तताओ ंमेें लगभग 60% गैर-अंग्रेजी भाषी हैैं। भारत मेें 
22 अनुसूचित भाषाए,ँ 100 से अधिक भाषाए ंऔर 1900 से 
अधिक बोलिया ँ हैैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, 43% 
लोग हिंदी, 8% बंगाली, 7% मराठी, 7% तेलुग ु और अन््य 
प्रमुख भारतीय भाषाए ँ बोलते हैैं। भारत मेें केवल 10% लोग 
अंग्रेजी समझते हैैं, जबकि बहुसंख््यक भारतीय अपनी मातृभाषा 
मेें संवाद करना पसंद करते हैैं। इस प्रकार सीबीडीसी के सफल 
उपयोग के लिए उसका इंटरफेस क्षेत्रीय भाषाओ ं मेें उपलब््ध 
होना आवश््यक है, जिससे ग्रामीण और गैर-अंग्रेजी भाषी 
उपयोगकर््तता  सहजता से इसका उपयोग कर सकेें । अतः वॉलेट 
एप््स, वॉइस असिस््टेेंट, ग्राहक सहायता, उपयोगकर््तता 
मार््गदर््शशिका और सरुक्षा निर्देश सभी को स््थथानीय भाषा मेें 
उपलब््ध कराना अनिवार््य हो जाता है। 

9. सीबीडीसी (e`) के विस््ततार मेें भाषा की भूमिका 

सीबीडीसी (e`) के विस््ततार मेें भाषा की भूमिका को निम््नलिखित 
रूप मेें दखेा जा सकता है:

i.	डिजिट ल समावेशन का विस््ततार - भारत मेें डिजिटल 
सेवाओ ंका विस््ततार तभी व््ययापक हो सकता है जब वे आम 
नागरिक की भाषाई समझ मेें होों। सीबीडीसी जैसे तकनीकी 
व वित्तीय प््ललेटफॉर््म को यदि केवल अगं्रेज़़ी मेें उपलब््ध 
कराया जाए तो यह डिजिटल डिवाइड (Digital Divide) 
को बढ़ावा द ेसकता है। सीबीडीसी के इंटरफेस को अगर 
केवल एक भाषा तक सीमित रखा जाए, तो यह डिजिटल 
भेदभाव उत््पन््न करगेा। अतः हिदंी सहित सभी अन््य 
भारतीय भाषाओ ंमेें इसका सचंालन अत््ययंत आवश््यक है। 

ii.	 बहुभाषीय इंटरफेस स े प्रयोगात््मक सगुम््यता - यदि 
सीबीडीसी एप््ललिकेशन (जैसे डिजिटल रुपया वॉलेट) 
हिदंी, तमिल, बगंला, मराठी आदि भाषाओ ंमेें इंटरफेस द े
तो इससे प्रयोक्ता अनभुव और सहजता मेें वदृ्धि होगी। 
इससे तकनीकी रूप से कम जानकार लोग भी डिजिटल 
लेन-दने मेें आत््मनिर््भर बन सकेें गे। उदाहरण: यूपीआई 
ऐप््स जैसे फोनपे, पेटीएम, आदि 10 से अधिक भारतीय 
भाषाओ ंमेें उपलब््ध हैैं जिसके कारण इनका उपयोग दशे 
के कोने-कोने तक सभंव हुआ है। 

iii.	वि त्तीय साक्षरता को बढ़ावा - सीबीडीसी की सफलता 
केवल तकनीकी तंत्र पर नहीीं, बल््ककि उपयोगकर््तताओ ंकी 
वित्तीय समझ पर भी निर््भर करती है। यदि डिजिटल मदु्रा, 
सरुक्षा, लेन-दने प्रक्रिया से सबंधंित जानकारी स््थथानीय 
भाषाओ ंमेें प्रशिक्षण/जनजागरूकता अभियानोों के ज़रिए 
दी जाए, तो विश्वास और भागीदारी दोनोों बढ़ेंगे। उदाहरण: 
“डिजिटल साक्षरता अभियान (DISHA)” और “डिजिटल 
फाइनेेंशियल लिटरसेी” कार््यक्रमोों मेें स््थथानीय भाषाओ ंका 
प्रयोग किया जा रहा है। 

iv.	 मदु्रा, भाषा और विश्वास का सबंधं - अगं्रेजी के कारण 
उपयोगकर््तता डिजिटल प्रणाली से डरते हैैं। परतं ुजब उन््हेें 
अपनी भाषा मेें सवंाद व निर्देश मिलते हैैं, तो उनका 
सिस््टम पर विश्वास बढ़ता है। सीबीडसी जैसे प््ललेटफॉर््म मेें 
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यह विश्वास अत््ययंत आवश््यक है क््योोंकि यह सीधे धन 
और पहचान से जडु़़ा हुआ है। जब लेन-दने की भाषा 
उपयोगकर््तता की मातभृाषा मेें हो, तो उसका विश्वास और 
भी बढ़ जाता है। भारत मेें 70% ग्रामीण आबादी को 
डिजिटल माध््यमोों से जोड़ने के लिए स््थथानीय भाषा मेें 
इंटरफेस और प्रशिक्षण सामग्री आवश््यक है।

v.	 बहुभाषीय बॉट्स और हले््पलाइन सवेाओ ंको मजबूत 
करना - सीबीडीसी से जडु़़ी सेवाओ ं मेें यदि वॉयस 
असिस््टेेंट, चैटबॉट्स और ग्राहक सेवा केें द्र (सीएसपी) 
क्षेत्रीय भाषाओ ंमेें उपलब््ध कराए जाए,ं तो ग्रामीण और 
अशिक्षित वर््ग भी तकनीक से जडु़ सकता है। इससे 
साइबर फ्रॉड की आशकंा भी कम होगी।

vi.	 सचंालन मेें सरलता - अगर यूजर इंटरफेस (UI/UX) 
हिदंी या क्षेत्रीय भाषा मेें हो, तो डिजिटल मदु्रा का प्रयोग 
सहज और स््ववाभाविक होगा।

10. तकनीकी समाधान और आग ेकी राह 

i.	 एआई / एनएलपी आधारित वॉयस इंटरफेस - आज के 
तकनीकी परिदृश््य मेें भाषायी समावेशन को सक्षम करने 
के लिए अनेक साधन उपलब््ध हैैं। आर््टटिफिशि यल 
इंटेलिजेेंस (एआई), नेचरुल लैैंग््ववेज प्रोसेसिगं (एनएलपी), 
वॉयस कमांड इंटरफेस, और मशीनी अनवुाद जैसी 
तकनीकेें  डिजिटल रूपी के इंटरफेस को बहुभाषी बना 
सकती हैैं। एआई और एनएलपी आधारित वॉयस 
असिस््टेेंट के जरिए लेन-दने को बोलकर किया जा सकता 
है जिससे साक्षरता बाधा को भी दूर किया जा सकता है। 
यदि डिजिटल रूपी इन तकनीकोों का समचुित उपयोग 
कर,े तो यह एक बहुभाषी भारत की आकांक्षा को साकार 
कर सकता है। यूपीआई इसका ज््वलत उदाहरण है। 

ii.	 भाषिणी (Bhashini-Bhasha Interface for 
India) प््ललेटफॉर््म का प्रयोग - भारत सरकार की 
‘भाषिणी’ परियोजना जिसका मखु््य उद्देश््य भाषायी 
डिजिटल समावेशन है, सीबीडीसी के यूजर इंटरफेस मेें 
बहुभाषिक समर््थन प्रदान कर सकती है। ‘भाषिणी’ भारत 
सरकार की एक महत््वपूर््ण पहल है, जिसे राष्ट्रीय भाषा 
अनवुाद मिशन (National Language Translation 

Mission) के तहत विकसित किया गया है जिसका लक्षष्य 
भारतीय भाषाओ ंमेें डिजिटल सेवाओ ंऔर सामग्री की 
उपलब््धता सनुिश्चित करना है, ताकि भाषा की बाधाओ ं
को दूर किया जा सके और सभी नागरिकोों को उनकी 
मातभृाषा मेें इंटरनेट सेवाओ ंका लाभ मिल सके। भाषिणी 
ऐप मेें आर््टटिफिशि यल इंटेलिजेेंस (एआई) और प्राकृतिक 
भाषा प्रससं््करण (एनएलपी) तकनीकोों का उपयोग किया 
गया है। यह ऐप ओपन-सोर््स है और इसके माध््यम से 
उपयोगकर््तता और डेवलपर््स भारतीय भाषाओ ंमेें अनवुाद 
और सवंाद सबंधंी सेवाओ ंका विकास कर सकते हैैं।

11. निष््कर््ष 

सीबीडीसी भारत की वित्तीय प्रणाली मेें आर््थथिक, तकनीकी और 
सामाजिक दृष्टि से क््राांतिकारी परिवर््तन है। यह एक ऐसा कदम है 
जो न केवल भारत को नकदी रहित अर््थव््यवस््थथा की ओर ले 
जाएगा, बल््ककि वैश्विक अर््थव््यवस््थथा मेें भारत की स््थथिति को और 
सदुृढ़ करगेा। कित ुइसकी सफलता सनुियोजित नीतियोों, साइबर 
सरुक्षा, जन जागरूकता और भाषायी समावेशन पर निर््भर करगेी। 
भारत जैसे बहुभाषी दशे मेें डिजिटल रूपी तभी जन-जन की मदु्रा 
बन सकता है जब यह जन-भाषा मेें उपलब््ध हो। सरकार, 
तकनीकी ससं््थथान और बैैंक यदि मिलकर भारतीय भाषाओ ंमेें 
एकीकृत व सरुक्षित डिजिटल भगुतान प्रणाली को सशक्त करेें, तो 
डिजिटल भारत का सपना पूर््ण रूप से साकार हो सकता है। अतः 
यह आवश््यक है कि हम तकनीक और भाषा के मध््य की खाई को 
पाटेें और एक ऐसे डिजिटल भविष््य का निर््ममाण करेें जिसमेें कोई  
भी भाषा-भाषी आत््मविश्वास के साथ भागीदार बन सके।  

सदंर््भ : 

1.	 भारतीय रिज़र््व बैैंक की “वार््षषिक रिपोर््ट  2024-25” 

2.	 सीबीडीसी - कॉन््ससेप््ट नोट – भारतीय रिज़र््व बैैंक 

3.	 भारत सरकार की "भाषा सर्वेक्षण रिपोर््ट  2021"

4.	 भारत की जनगणना 2011 

5.	डिजिटल  बैैंकिग @ डिजिटल इंडिया, प्रतिमा, स््टटोरी 
मिरर प्रकाशन, मुंबई 

6.	 https://bhashini.gov.in  
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वित्तीय संस््थथानोों मेें मजबूत जोखिम संस््ककृति  को 
बढ़़ावा दने ेके लिए सदै््धाांतिक रूपरेखा

- वरुण यादव

प्रस््ततावना 

मार््च 2023 मेें संयकु्त राज््य अमेरिका मेें पांच महत््वपूर््ण बैैंक 
विफल हुए, जिनमेें से प्रत््ययेक के अलग-अलग कारण और 
परिणाम थे। दो बैैंक सिटिजंस बैैंक और हार््टलैैंड ट्राई-स््टटेट बैैंक 
की परिसंपत्ति 15 करोड़ डॉलर से कम थी जबकि अन््य तीन 
बैैंक 110 अरब डॉलर से 229 अरब डॉलर के परिसंपत्ति 
आकार के साथ काफी बड़़े थे। इन बैैंक विफलताओ ंका संक्षिप्त 
विवरण नीचे प्रदान किया गया है।

12 मार््च , 2023 को न््ययूयॉर््क  मेें स््थथित सिग््ननेचर बैैंक को न््ययूयॉर््क  
स््टटेट डिपार््टमेेंट ऑफ फाइनेेंशियल सर््वविसेज द्वारा बंद कर दिया 
गया था। बैैंक ने जमाराशि के तेजी से बहिर््ववाह का अनुभव किया 
और कुछ ही घंटोों मेें अपनी कुल जमा राशि का 20% खो दिया, 
जिसे वह अपर््ययाप्त चलनिधि और आकस््ममिक वित्त पोषण तंत्र 
(Contingency Funding Mechanism) की निष््फलता के 
कारण सहन नहीीं कर सका।

इसी तरह, फर््स््ट  रिपब््ललिक बैैंक, जिसका मुख््ययालय सैन 
फ््राांसिस््कको, कैलिफोर््ननिया मेें था, को गैर-बीमाकृत जमाराशियोों 
की उच््च हिस््ससेदारी और ब््ययाज दरोों मेें वदृ्धि के रूप मेें  
अपने निवेश पोर््टफोलियो मेें भारी नुकसान के कारण संकट का 
सामना करना पड़़ा। बैैंक को जमाकर््तता  और निवेशकोों के  
विश्वास के नुकसान का भी सामना करना पड़़ा, जिसकी परिणति 

बैैंक की विफलता मेें हुई। फेडरल डिपॉजिट इंश््ययोरेेंस  
कॉरपोरेशन (FDIC) ने जमाकर््तताओ ं की सरुक्षा और वित्तीय 
स््थथिरता बनाए रखने के लिए जेपी मॉर््गन चेस को  
फर््स््ट  रिपब््ललिक बैैंक की संपत्ति के अधिग्रहण की व््यवस््थथा 
प्रदान की।

सिलिकॉन वैली बैैंक (SVB), जिसका मुख््ययालय कैलिफोर््ननिया 
मेें है, को भी मार््च , 2023 मेें कैलिफोर््ननिया डिपार््टमेेंट ऑफ 
फाइनेेंशियल प्रोटक््शन एडं इनोवेशन द्वारा बंद कर दिया गया। 
एसवीबी मेें, फर््स््ट  रिपब््ललिक बैैंक की तरह ही भारी अबीमाकृत 
जमाराशि थी और बैैंक ने लंबी अवधि की प्रतिभूतियोों मेें बहुत 
निवेश किया था। जब ब््ययाज दरेें बढ़ीं, तो उन प्रतिभूतियोों ने 
मूल््य खो दिया, जिससे बड़़ा नुकसान हुआ। फलस््वरूप ग्राहकोों 
ने अपने पैसे निकालने शरुू कर दिए।

जोखिमोों के विशिष्ट स्रोतोों के अलावा, इन बैैंकोों की विफलताए ं
महत््वपूर््ण रूप से कमजोर अभिशासन (Governance) और 
खराब जोखिम निगरानी (Risk Oversight) के कारण थीीं। 
बैैंकोों के बोर््ड  चलनिधि की चिंताओ ंपर तेजी से कार््य करने मेें 
विफल रहे, और अपर््ययाप्त विनियामक अनुपालन ने कमजोरियोों 
का प्रभावी निराकरण नहीीं किया, जिससे तेजी से बैैंकोों का 
प्रदर््शन प्रभावित हुआ। बैैंक विफलताओ ंका ये क्रम नया नहीीं है 
एवं 2001 के उपरांत केवल संयकु्त राज््य अमेरिका मेें ही कुल 
569 बैैंक विफल हुए थे जिनमेें जमकर््तताओ ंकी कुल करीब 900 
बिलियन डॉलर की धनराशि जमा थी1। वर््षवार इन बैैंक 
विफलताओ ंका विवरण नीचे के चार््ट  मेें दर््शशाया गया है।

पूर््व मेें हुए सभी वित्तीय सकंटोों ने आधनुिक जोखिम प्रबधंन को 
आकार दनेे मेें महत््वपूर््ण भूमिका निभाई है। 2008 के वैश्विक 
वित्तीय सकंट और 2023 के पूर्वोक्त बैैंकिग सकंट जैसे हर वित्तीय 
सकंट ने कठिन नियमोों, बेहतर दबाव परीक्षणोों और धन प्रबधंन 

1 Failed Bank Summary | FDIC.gov

वरुण यादव 
सहायक महाप्रबधंक

भारतीय रिज़र््व बैैंक, क्षेत्रीय कार््ययालय, अहमदाबाद 
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को अपनी ओर से अपनी जोखिम प्रबंधन प्रथाओ ंमेें सधुार के 
लिए निरतंर प्रयास करने की आवश््यकता थी। महत््वपूर््ण अवधि 
के दौरान जब बैैंक परिसंपत्ति के आकार मेें बढ़ रहा था और 
ग्राहकोों की एक बड़़ी संख््यया अर््जजित कर रहा था, उसके पास 
लगभग एक वर््ष तक मुख््य जोखिम अधिकारी नहीीं था। हालांकि 
व््ययापार अधिकारियोों की प्रोत््ससाहन राशि बैैंक के मुनाफे से जड़ुी 
हुई थी, परतंु बैैंक ने अपने जोखिम प्रबंधन कार््य को प्रोत््ससाहित 
नहीीं किया।

ये कमियां जोखिम प्रबंधन के प्रति सक्रिय रुख रखने और 
प्रभावी प्रथाओ ंको लागू करने के महत््व को उजागर करती हैैं। 
तंत्र और प्रक्रियाए ंजोखिमोों के प्रबंधन के लिए मुख््य ढाचेँ का 
गठन करती हैैं, जबकि लोग व््यवसाय प्रक्रिया या प्रबंधन निर््णय 
की संभावित चिंताओ ंको कैसे देखते हैैं और कार््य करते हैैं, इसे 
जोखिम संस््ककृति  कहा जा सकता है। किसी भी संगठनात््मक 
संरचना मेें, जोखिम संस््ककृति  जोखिम प्रबंधन के प्रभावी 
कामकाज को उत्प्रेरित करती है। तदनुसार, यह महत््वपूर््ण है कि 
संस््थथान व््ययापक प्रणालियोों और प्रक्रियाओ ंको विकसित और 
संस््थथागत बनाते समय एक मजबूत जोखिम संस््ककृति  को बढ़़ावा 
देने के लिए उचित महत््व देें।

पिछली विफलताओ ंऔर सिलिकॉन वैली बैैंक के हालिया पतन 
का विश्लेषण करके, हम एक मजबूत जोखिम संस््ककृति  के निर््ममाण 
के लिए एक सैद््धाांतिक रूपरेखा स््थथापित कर सकते हैैं। इस ढाचेँ 
के पांच प्रमुख घटक यहां दिए गए हैैं:

2.1 प्रणेता (Torchbearers)

के लिए बेहतर उपायोों को जन््म दिया है।  जोखिम प्रबधंन का कोई 
भी नियम या मॉडल, जोखिम जागरूकता, नैतिक नेततृ््व और 
सक्रिय अभिशासन की एक मजबूत ससं््ककृति  को प्रतिस््थथापित 
नहीीं कर सकता है। अच््छछा जोखिम प्रबधंन केवल नियमोों का 
पालन करने के विषय मेें नहीीं है, बल््ककि एक मानसिकता बनाने के 
विषय मेें भी है जो समस््ययाओ ं का कारण बनने से पहले  
जोखिमोों का अनमुान लगाता है, मूल््ययाांकन करता है और समाधान  
करता है।

2. मजबूत जोखिम संस््ककृति  को सक्षम बनाने की रूपरखेा

इन तीन बैैंक विफलताओ ंमेें से, सिलिकॉन वैली बैैंक के प्रकरण 
ने सबसे अधिक ध््ययान आकर््षषित किया क््योोंकि बैैंक मेें 
जमाकर््तताओ ंकी सर््ववाधि क जमाराशि (175 बिलियन अमरीकी 
डॉलर) थी। एसवीबी की विफलता के मूल कारणोों के विश्लेषण 
से संकेत मिलता है कि ऐसी विफलताओ ंको रोकने के लिए 
मानकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रथाओ ं के अनुपालन से कहीीं 
अधिक की आवश््यकता थी। फेडरल रिज़र््व द्वारा तैयार की गई 
रिपोर््ट  ने अपने ही संगठन के भीतर प्रचलित कार््य प्रणालियोों की 
कमियोों की जिम््ममेदारी और नुकसान की गंभीर जाचँ की। रिपोर््ट  
मेें कहा गया कि स््पष्ट संकेतोों के बावजूद, पर््यवेक्षक बैैंक के 
प्रबंधन पर निर््णणायक कार््रवाई करने मेें विफल रहे2। जबकि, बैैंक 

2001 स े2025 के मध््य यूएसए मेें विफल हुए बैैंकोों की सखं््यया एव ंजमा 
धनराशि (स्रोत: एफ़डीआईसी)

2 स्रोत: Review of the Federal Reserve’s Supervision and 
Regulation of Silicon Valley Bank
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किसी भी वाहन की कीमत या उसमेें उपलब््ध उन््नत सवुिधाओ ं
से ज््ययादा महत््वपूर््ण उस वाहन के चालक की निपणुता है। यहां 
तक कि नवीनतम सरुक्षा नवाचारोों से लैस सबसे उच््च तकनीक 
वाली कार, एक लापरवाह चालक द्वारा नियंत्रित होने पर 
दरु््घटनाग्रस््त हो जाती है। यह उपमा संगठनोों के लिए भी प्रभावी 
है। हमारी वर््तमान जोखिम प्रबंधन प्रथाए ं विफलताओ ं के 
इतिहास से उभरी हैैं जिन््हेें परिवर््तन के लिए एक पथप्रदर््शक 
ज््ययोति के रूप मेें देखा जाना चाहिए। 

इन प्रथाओ ंकी क्षमता का सही मायने मेें उपयोग करने के लिए, 
हमेें विवेकपूर््ण और प्रेरित निर््णय निर््ममाताओ ंकी आवश््यकता है। 
ऐसे प्रणेता जो न केवल जोखिम प्रबंधन के महत््व को समझते हैैं 
बल््ककि इन सिद््धाांतोों को पूरी गंभीरता से अपनाने के लिए अपनी 
टीमोों को प्रेरित और शिक्षित करते हैैं। ये व््यक्ति पथप्रदर््शक हैैं जो 
अपने संगठनोों के भीतर एक मजबूत और सहायक जोखिम 
संस््ककृति  विकसित कर सकते हैैं।

उनका प्रभाव एकमात्र अनुपालन-उन््ममुख ढांचे को एक सक्रिय 
जोखिम प्रबधन रणनीति मेें बदल सकता है, जिससे टीमोों को 
देखभाल और दूरदर््शशिता के साथ कार््य करने के लिए प्रोत््ससाहित 
किया जा सकता है। मार््गदर््शन, सशक्तीकरण और जांच के 
माध््यम से, ये प्रणेता ज्ञान को बढ़़ाते हैैं और जोखिम के प्रति एक 
समुचित दृष्टिकोण को आकार देते हैैं, जिससे एक ऐसा वातावरण 
बनता है जहां हर कोई संभावित चनुौतियोों का सामना करने के 
लिए स््वयं को सशक्त महसूस करता है।

संगठनोों के लिए इन प्रणेताओ ंकी सक्रिय रूप से तलाश करना 
आवश््यक है। वे सतर््क  अभिभावक हैैं जो अपने दैनिक कर््तव््योों 
से इतर चिंताओ ं को बढ़ने से पहले पहचानते हैैं और उनसे 
निपटते हैैं। बैैंकिग संस््थथानोों को यह समझना होगा कि प्रणालियोों 
और प्रक्रियाओ ं की सफलता के लिए केवल प्रशासकोों 
(administrators) की खोज करना पर््ययाप्त नहीीं है, बल््ककि हमेें 
ऐसे उत्प्रेरकोों (incubators) मेें निवेश करना चाहिए जो उन 
सभी प्रणालियोों और प्रक्रियाओ ंकी वहृद व््ययाख््यया और निर््वहन 
कर संगठन को बेहतर ऊंचाइयोों तक ले जा सकेें । सिलिकॉन 
वैली बैैंक की विफलता का मुख््य कारण जोखिम संस््ककृति  के 
मार््गदर््शकोों की अनुपस््थथिति थी। विनियामक द्वारा चेतावनी 
जारी करने और कुछ व््ययावसायिक पहलुओ ंपर त््वरित कार््रवाई 

की मांग के बावजूद, बैैंक प्रबंधन एवं बोर््ड  समय पर आवश््यक 
कदम उठाने मेें विफल रहा, जिससे संकट गहरा गया।

2.2 प्रत््यक्षता (Tangibility) 

आज के प्रतिस््पर्धी व््ययापार परिदृश््य मेें, लेखा परीक्षकोों और 
पर््यवेक्षकोों की महत््वपूर््ण भूमिका को पहचानना महत््वपूर््ण है - न 
केवल विनियामक जांचकर््तताओ ंके रूप मेें, बल््ककि सतत विकास 
को बढ़़ावा देने मेें आवश््यक भागीदारोों के रूप मेें। दरु््भभा ग््य से, एक 
व््ययापक धारणा है कि ये कार््य संगठन के व््ययापक व््ययावसायिक 
हितोों के बजाय प्रक्रियाओ ं पर अत््यधिक केें द्रित हैैं। यह 
मानसिकता उन््हेें सहयोगियोों के बजाय बाधाओ ं के रूप मेें 
देखती है। वास््तव मेें जोखिम प्रबंधन की क्षमता का दोहन करने 
के लिए, नेतृत््व को इसे संगठन की मुख््य निर््णय लेने की 
प्रक्रियाओ ंमेें एकीकृत करना चाहिए। जोखिम प्रबंधन के सभी 
घटकोों के बीच सहयोग को बढ़़ावा देकर, हम एक सक्रिय 
संस््ककृति  बना सकते हैैं जहां जोखिम को प्रभावी ढंग से समझा 
और प्रबंधित किया जाता है।

सिलिकॉन वैली बैैंक की विफलता यह दर््शशाती है कि यदि बैैंक ने 
ब््ययाज दर जोखिम को कम करने के लिए प्रभावी हेजिंग 
रणनीतिया ँअपनाई होतीीं और चलनिधि संकट से निपटने के 
लिए ठोस कदम उठाए होते, तो उसकी विफलता रोकी जा 
सकती थी। इसलिए, जोखिम प्रबंधन को केवल नीतियोों और 
रिपोर््ट  तक सीमित न रखते हुए व््ययावहारिक क्रियान््वयन और 
सतत निगरानी पर जोर देना आवश््यक है, ताकि संभावित 
खतरोों को समय रहते टाला जा सके।

इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन अवधारणाओ ंको आसानी से 
समझने योग््य बनाना आवश््यक है। हमेें उन लोगोों तक पहुंचना 
चाहिए जो सीधे ऑडिट या जोखिम रिपोर््टििंग मेें शामिल नहीीं हैैं 
और उन््हेें सिस््टम, नियंत्रण और प्रक्रियाओ ं के महत््व की 
सराहना करने के लिए आवश््यक ज्ञान प्रदान करना चाहिए। 
केस स््टडी, प्रस््ततुतियोों, प्रशिक्षण सत्ररों और सर्वेक्षणोों के माध््यम 
से नियमित जडु़़ाव इस विषय को रेखांकित एवं स््पष्ट कर सकता 
है कि गैर-अनुपालन वास््तविक, रोजमर््ररा  के जोखिमोों को कैसे 
जन््म दे सकता है। जोखिम प्रबंधन को और प्रत््यक्ष बनाकर, हम 
एक ऐसी संस््ककृति  बना सकते हैैं जहां जोखिम प्रबंधन एक साझा 
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जिम््ममेदारी समझी जाए, जो सतत विकास और सफलता का 
मार््ग  प्रशस््त करे।

2.3 पारदर््शशिता (Transparency)

वित्तीय संस््थथान, जो कई बाहरी और आंतरिक हितधारकोों के 
साथ जडु़ते हैैं, को अपनी नीतियोों, नियामक कार्ययों और इसमेें 
शामिल सभी हितधारकोों पर जोखिम के संभावित प्रभावोों के 
बारे मेें पारदर््शशिता सनुिश्चित करनी चाहिए। हालाकँि आज के 
डिजिटल यगु मेें बहुत अधिक पारदर््शशिता कभी-कभी अनावश््यक 
जांच और घबराहट का कारण बन सकती है, ऐसे मेें ईमानदारी 
और खुलेपन को व््ययावसायिक कार्ययों के लिए मार््गदर््शक सिद््धाांत 
के रूप मेें देखा जाना चाहिए।

सिलिकॉन वैली बैैंक के मामले मेें, फेडरल रिज़र््व ने 2021 और 
2022 के बीच सात मामले जिन पर ध््ययान दिया जाना 
आवश््यक है (Matters Requiring Attention) और मामले 
जिन पर तुरतं ध््ययान दिया जाना आवश््यक है (Matters 
Requiring Immediate Attention) जारी किए, जो विशेष 
रूप से चलनिधि संबंधी समस््ययाओ ंऔर ब््ययाज दर जोखिमोों को 
संबोधित करते थे। हालांकि, ये संवाद गोपनीय रहे और केवल 
नियामकोों व बैैंक के बीच चर््चचा  तक सीमित थे, जिससे संगठन 
पर अपनी समस््ययाओ ंको शीघ्र हल करने के लिए बाहरी दबाव 
नहीीं पड़़ा। जैसे-जैसे बैैंक अपने पतन के करीब पहुंचा, उसके 
सधुारात््मक उपाय गपु्त रूप से किए गए। नतीजतन, चिंताए ं
बढ़ती गई,ं जिसके परिणामस््वरूप सोशल मीडिया पर भारी 
आक्रोश फैला और अंततः बैैंक का पतन हो गया। ऐसी 
परिस््थथितियोों मेें, संगठनोों को अपने आंतरिक प्रक्रियाओ ं मेें 
पारदर््शशिता को प्राथमिकता देनी चाहिए और नियामकोों द्वारा 
अनिवार््य सधुारात््मक कार््रवाइयोों का पालन करना चाहिए। 
मौजूदा समस््ययाओ ंको खुले तौर पर स््ववीकार करना जवाबदेही 
को बढ़़ावा देता है और सधुारात््मक उपायोों के कार््ययान््वयन को 
तेज करता है, जैसा कि सिलिकॉन वैली बैैंक के मामले से स््पष्ट 
होता है।

यह समझना आवश््यक है कि पारदर््शशिता प्रभावी संचार की नीींव 
है। विभिन््न समूहोों के साथ प्रभावी रूप से संवाद करने के लिए, 
यह आवश््यक हो सकता है कि संबन््धधित हितधारकोों के अनुसार 

दृष्टिकोण को अनुकूलित किया जाए—चाहे वे आंतरिक 
हितधारक होों, नियामक होों, बाहरी हितधारक होों या आम 
जनता। बाहरी हितधारकोों और जनता के साथ पारदर््शशिता 
बनाए रखना और खुला संवाद करना व््ययावसायिक दृष्टि से कम 
व््ययावहारिक लग सकता है, पर आंतरिक व््ययावसायिक प्रक्रियाओ ं
और नियामकोों के साथ बातचीत मेें पूर््ण  पारदर््शशिता बनाए रखना 
अत््ययंत महत््वपूर््ण है।

2.4 विश्वास (Trust)

पारदर््शशिता और विश्वास न केवल महत््वपूर््ण हैैं, बल््ककि किसी बैैंक 
के जोखिम प्रबंधन ढांचे के मूल स््ततंभ भी हैैं। किसी संस््थथान के 
आंतरिक हितधारकोों और नियामकोों के लिए पारदर््शशिता अत््ययंत 
महत््वपूर््ण होती है, जबकि बाहरी हितधारकोों और जनता के 
साथ व््यवहार करते समय बैैंक की कार््यवाही ऐसी होनी चाहिए 
जो बैैंक के कार््यकलापोों मेें प्रत््ययता उत््पन््न करे। पारदर््शशिता 
संगठन की आंतरिक प्रक्रियाओ,ं नीतियोों और निर््णय लेने मेें 
स््पष्टता और खुलापन लाती है। यह स््पष्टता प्रभावी जोखिम 
पहचान और शमन के लिए आवश््यक है। दूसरी ओर, विश्वास  
समय के साथ विकसित होता है और इसके लिए निरतंर 
कार््रवाई, नैतिक नेतृत््व और मजबूत जोखिम प्रथाओ ं की 
आवश््यकता होती है। जनता जैसे बाहरी हितधारकोों के साथ 
प्रभावी संवाद एवं विश्वास के लिए एक विचारशील दृष्टिकोण 
अपनाना आवश््यक है, जिसमेें ईमानदारी और सत््यनिष्ठा 
झलके।

सिलिकॉन वैली बैैंक द्वारा हाल ही मेें झेली गई समस््ययाए ंइस 
महत््वपूर््ण सबक की याद दिलाती हैैं। 2021 से ही चेतावनी 
संकेत स््पष्ट थे, फिर भी बैैंक समय पर सधुारात््मक कदम उठाने 
मेें विफल रहा। इस लापरवाही के साथ-साथ वित्तीय अफवाहोों 
और सोशल मीडिया पर तेजी से फैली चर््चचाओ ंने घबराहट को 
बढ़़ाया, जिससे बैैंक-रन जैसी स््थथिति उत््पन््न हो गई। यह 
परिस््थथिति एक महत््वपूर््ण सत््य को उजागर करती है: संगठनोों 
को विश्वास अर््जजित करने के लिए सक्रिय रूप से कार््य करना 
चाहिए और समय पर उचित कदम उठाने चाहिए। यदि 
सिलिकॉन वैली बैैंक ने समय पर उभरती चिंताओ ंका समाधान 
किया होता, तो इसके जमाकर््तताओ ं की आशंकाए ं काफी हद 
तक कम हो सकती थीीं।
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इसके अलावा, हर निर््णय को एक मजबूत तर््क  के साथ समर््थथित 
किया जाना चाहिए, जो सावधानीपूर््वक जोखिम प्रबंधन प्रथाओ ं
के अनुरूप हो। हितधारकोों का विश्वास अमूल््य होता है; यह एक 
अमूर््त  पूंजी है जिसे केवल वित्तीय संसाधनोों से हासिल नहीीं 
किया जा सकता। पारदर््शशिता और प्रत््ययता को प्राथमिकता 
देकर, बैैंक न केवल अपनी स््थथिरता सनुिश्चित कर सकते हैैं, 
बल््ककि अपनी प्रतिष्ठा और उन लोगोों का विश्वास भी बनाए रख 
सकते हैैं जिनकी वे सेवा करते हैैं। 

2.5 सहनीयता (Tolerance) 

जोखिम सहनीयता जोखिम प्रबंधन का एक महत््वपूर््ण पहलू है, 
क््योोंकि यह जोखिम के उस स््तर को परिभाषित करता है जिसे 
कोई संस््थथान अपने उद्देश््योों को पूरा करने के दौरान स््ववीकार 
करने के लिए तैयार होता है। पूर््ण  रूप से जोखिम को समाप्त 
करना न तो संभव है और न ही वांछनीय, क््योोंकि वित्तीय निर््णय 
लेने मेें जोखिम स््ववाभाविक रूप से निहित होते हैैं। इसके बजाय, 
प्रभावी जोखिम प्रबंधन का उद्देश््य जोखिम और लाभ के बीच 
संतुलन बनाए रखना है।

स््पष्ट जोखिम सहनीयता स््तर स््थथापित करके, बैैंक जोखिमोों का 
अनुमान एवं निगरानी अपनी व््ययावसायिक रणनीतियोों के 
अनुरूप कर सकते हैैं। यह दृष्टिकोण अत््यधिक जोखिम लेने को 
रोकने मेें मदद करता है, जबकि नवाचार और विकास के लिए 
आवश््यक लचीलापन भी प्रदान करता है। एक सवु््यवस््थथित 
जोखिम सहनीयता ढाचँा निर््णय लेने की प्रक्रिया को सदुृढ़ 
करता है, नियामक अनुपालन सनुिश्चित करता है और समग्र 
वित्तीय स््थथिरता मेें योगदान देता है, जिससे यह प्रभावी जोखिम 
प्रबंधन का एक आधारभूत स््ततंभ बन जाता है।

हालांकि, उचित उपाय और प्रक्रियाए ँ होने के बावजूद, 
कर््मचारियोों द्वारा भय-जनित हेरफेर अप्रत््ययाशित समस््ययाओ ंको 
जन््म दे सकता है। अक््सर, कनिष्ठ कर््मचारी इस बात को लेकर 
चिंतित रहते हैैं कि यदि कोई जोखिम घटना घटित होती है तो 
प्रबंधन की नकारात््मक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़़ेगा। 
इसके परिणामस््वरूप, कुछ कर््मचारी रिकॉर््ड  को छिपा सकते हैैं 
या उसमेें फेरबदल कर सकते हैैं, जिससे स््थथितिया ँऔर अधिक 

जटिल हो जाती हैैं। संगठनोों और वरिष्ठ प्रबंधकोों के लिए यह 
महत््वपूर््ण है कि वे अनजाने मेें हुई गलतियोों और जानबूझकर 
किए गए कदाचार के बीच अंतर करेें। संगठनोों को एक ऐसा 
वातावरण विकसित करना चाहिए जो गलतियोों को स््ववीकार 
करे, लेकिन जानबूझकर किए गए हेरफेर पर कठोरता बरते।

अत््यधिक निगरानी किसी संगठन की नवाचार क्षमता को 
बाधित कर सकती है। आज के गतिशील व््ययावसायिक माहौल 
मेें, संगठनोों के लिए नवाचार को अपनाना आवश््यक है, न कि 
इसे सीमित करना। इसलिए, सभी स््तरोों और मंचोों पर जोखिम 
सहनीयता पर चर््चचा  करना महत््वपूर््ण है। जोखिम प्रसह्यता की 
संस््ककृति  को बढ़़ावा देने से पारदर््शशिता और विश्वास को सदुृढ़ 
किया जा सकता है, साथ ही भय-जनित जोखिम लेने की 
संभावना को भी कम किया जा सकता है।

3. उपसंहार

प्रणेता, प्रत््यक्षता, पारदर््शशिता, विश्वास, और सहनीयता पर 
आधारित एक सैद््धाांतिक ढांचा किसी भी वित्तीय संस््थथान की 
जोखिम संस््ककृति  को महत््वपूर््ण रूप से सदुृढ़ कर सकता है। 
प्रणेता नैतिक जोखिम प्रथाओ ं को प्रोत््ससाहित करके दिशा 
निर््धधा रित करते हैैं। प्रत््यक्षता यह सनुिश्चित करती है कि  
जोखिम नीतिया ँ केवल सैद््धाांतिक दिशानिर्देश न रहकर ठोस 
क्रियान््वयन मेें परिवर््ततित होों। पारदर््शशिता जोखिमोों के स््पष्ट 
संचार को सक्षम बनाती है, जिससे छिपी हुई कमजोरियोों को 
उजागर करके उनसे निपटा जा सकता है। विश्वास कर््मचारियोों 
और हितधारकोों के बीच भरोसे को मजबूत करता है, जिससे 
प्रभावी जोखिम प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता सनुिश्चित होती है। 
सहनीयता उचित एवं निर््धधा रित जोखिम लेने की छूट देती है, 
जिससे सतर््क ता और नवाचार के बीच संतुलन बना रहता है 
और साथ ही भय-जनित जोखिम लेने की संभावना भी कम 
होती है । ये सभी तत््व मिलकर एक मजबूत जोखिम संस््ककृति  
का निर््ममाण करते हैैं, जिससे जोखिमोों की सक्रिय रूप से पहचान, 
मूल््ययाांकन और न््ययूनीकरण किया जा सकता है, एवं बैैंकिग क्षेत्र 
मेें वित्तीय स््थथिरता और नियामक अनुपालन को मजबूती मिल 
सकती है।  
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अवसंरचना क्षेत्र का वित्तपोषण
- नौशाबा हसन

अवसरंचना क्षेत्र जिसे किसी दशे की बनुियादी सवुिधाए ँभी कहा 

जाता है किसी भी दशे की प्रगति का एक प्रमखु चालक होता है। 

भारत मेें अलग-अलग ससं््थथाओ ंद्वारा अवसरंचना क्षेत्र को अलग-

अलग ढंग से पारिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय सांख््ययिकी आयोग 

(भारत सरकार सांख््ययिकी और कार््ययान््वयन मंत्रालय), डॉ. राकेश 

मोहन कमेटी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, 

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर््ड और आयकर विभाग की 

बनुियादी सवुिधाओ/ं अवसरंचना क्षेत्र के अतंर््गत विद्युत, जल 

आपूर््तति, दूर-सचंार, सड़क तथा पलु, पत्तन, हवाई अड्डा तथा 
रलेवे आदि को शामिल किया गया है। 

अवसरंचना क्षेत्र का विकास जहा ँआर््थथिक विकास की गति तेज़ 
करता है, वहीीं आर््थथिक विकास उन््नत अवसरंचना क्षेत्र की मांग 
बढ़़ाता है। अवसरंचना क्षेत्र का विकास भारत सरकार की नीतिगत 
प्राथमिकताओ ंमेें से एक बना हुआ है क््योोंकि इससे रोज़गार के 
अवसर पैदा होते हैैं, प्रमखु क्षेत्ररों मेें निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा 
मिलता है, माल सामान लाने-ले जाने की लागत कम हो जाती है, 
घरलूे और वैश्विक बाजारोों मेें निर््ममाण क्षेत्र के उद्योगोों मेें स््पर््धधा की 
भावना बढ़ती है और लोगोों के लिए जीवन आसान हो जाता है। 
जहां हाल के वर्षषों मेें सड़क और रलेवे जैसे पारपंरिक अवसरंचना 
के क्षेत्ररों को नए सिर े से बढ़़ावा मिला है, वहीीं अतंर्देशीय जल 
परिवहन और नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्ररों, जिनमेें महत््वपूर््ण 
अप्रयकु्त क्षमता है, को भी पर््ययाप्त रूप से प्रोत््ससाहित किया जा रहा 
है। ऊर््जजा और बिजली क्षेत्र मेें किए जा रहे सधुार आने वाले भविष््य 
मेें भारत की प्रगति को तेजी से पटरी पर लाने मेें सहायक सिद्ध 
हो रहे हैैं। भौतिक बनुियादी ढाचँा के निर््ममाण और उन््नयन मेें 
निवेश, विशेष रूप से व््ययापार करने मेें आसानी की पहल के साथ 

नौशाबा हसन  
सहायक महाप्रबधंक  

एसबीआईएल, कोलकाता
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मार््ग परिवहन) विनियामक, राजनैतिक और प्रक्रिया 
सबंधंी अनेक मामले बाधाए ं जैसे विभिन््न कारणोों से 
वाणिज््ययिकीकरण के लिए उपयकु्त नहीीं है, आदि का 
सामना करते हैैं। इसके कारण सरकार इन क्षेत्ररों पर पर््ययाप्त 
उपयोगकर््तता प्रभार लगाने की स््थथिति मेें नहीीं होती है। 
परियोजनाओ ंकी वित्तीय रूप से सदुृढ़ता के लिए लेवी 
और उपयोगकर््तता प्रभार की वसूली आवश््यक होती है। 
बनुियादी सवुिधाओ ं की परियोजनाओ ं पर उपयोगकर््तता 
प्रभार की अपर््ययाप्तता, बनुियादी सवुिधाओ ं के ऋण की 
चकुौती पर नकारात््मक प्रभाव डालती हैैं। 

•	 बनुियादी सवुिधाओ ंके विकास से सबंधंित समस््ययाओ ंके 
दायर े मेें बनुियादी सवुिधा परियोजना के लिए भूमि के 
अधिग्रहण से लेकर पर््ययावरण सबंधंी अनापत्ति पत्र जैसी 
औपचारिकताए ं शामिल होती हैैं जिनसे प्रक्रियात््मक 
विलंब बढ़ता है। इन कारणोों से निवेशकोों की जोखिम लेने 
की और बैैंकोों द्वारा बनुियादी सवुिधाओ ं के विकास के 
लिए निधि लगाने की इच््छछा प्रभावित होती है।

•	 बनुियादी सवुिधा क्षेत्र की परियोजनाए ंजटिल स््वरूप की 
होती हैैं तथा इसमेें बड़़ी सखं््यया मेें पार््टटियां शामिल होती हैैं। 
इनमेें प्रायः प्राकृतिक एकाधिकार होता है जैसे महामार््ग 
अथवा पानी की आपूर््तति। इसलिए सरकार इन पर नियतं्रण 
रखना चाहती है ताकि सरकार की एकाधिकार शक्तियोों 
का दरुूपयोग न किया जा सके। इसके लिए जटिल कानूनी 
व््यवस््थथा की जाती है ताकि उससे होने वाले फायद ेका 
सही-सही वितरण हो सके एव ंजोखिम साझा किया जा 
सके जिससे सभी शामिल पार््टटियोों को बराबर प्रोत््ससाहन 
प्राप्त हो सके।

अवसरंचना वित्तपोषण: भारत सरकार द्वारा की गई ं कुछ 
पहलेें:

•	 नई और मौजूदा अवसरंचना के निर््ममाण के विकास मेें 
निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़़ाने के लिए सरकार ने 
सार््वजनिक-निजी भागीदारी, राष्ट्रीय अवसरंचना 
पाइपलाइन (एनओपी) और राष्ट्रीय मदु्रीकरण पाइपलाइन 
(एनएमपी) जैसी विभिन््न पहलेें की हैैं:-

तालमेल मेें, दक्षता और लागत बढ़़ाने के लिए महत््वपूर््ण बना हुआ 
है। आज दशे भर मेें सड़कोों, जलमार्गगों, रलेवे, हवाई अड््डडोों और 
बदंरगाहोों के क्षेत्ररों मेें विश्व स््तरीय सवुिधाओ ं का तीव्र गति से 
विकास हो रहा है। स््ममार््ट  सिटी कार््यक्रम शहरी विकास के लिए 
गेम-चेेंजर साबित हुआ है। सरकार ने बनुियादी ढांचे के क्षेत्र के 
विकास को बढ़़ाने के लिए ‘मेक इन इंडिया’ और उत््पपादन से जडु़़े 
उत््पपादन आधारित प्रोत््ससाहन योजना (पी.एल.आई.) के अलावा 
अनेक पहलेें की हैैं जो अवसरंचना क्षेत्र की प्रगति मेें सहायक सिद्ध 
हो रही हैैं। 

अवसरंचना वित्तपोषण स ेजुड़ ेकुछ मदु्दे:

एक लचीला, विश्व स््तरीय अवसरंचना- भौतिक, सामाजिक, 
वित्तीय और डिजिटल का निर््ममाण विकसित भारत@2047 
बनाने के लिए भारत की नीति रणनीति का एक प्रमखु विषय है। 
इस बात मेें कोई दो मत नहीीं कि किसी भी दशे मेें बनुियादी 
सवुिधाओ ंका विकास काफी दरुूह कार््य होता है क््योोंकि इसमेें 
व््ययापक निवेश आवश््यक होता है। प्रारभंिक अवधि लंबी होती है, 
प्रक्रियात््मक विलब होता है और प्रतिफल मिलने मेें काफी समय 
लगता है। बनुियादी सवुिधाओ ं के विकास की यह पेचीदगी 
बनुियादी सवुिधाओ ंके वित्तपोषण के सबंधं मेें कुछ विशेष मदु्दे 
उठाती है जो निम््ननानसुार हैैं:-

•	 निधीयन मेें कमी वह सबसे महत््वपूर््ण मामला है जो 
बनुियादी सवुिधाओ ंके वित्तपोषण मेें बाधा खड़ी करता है। 
बनुियादी सवुिधाओ ं के वित्तपोषण का लगभग आधे से 
ज़््ययादा हिस््ससा सघं सरकार बजट आबटंन के माध््यम से 
करती है। यहां यह उल््ललेखनीय है कि सरकारी निधि मेें 
अन््य बातोों के साथ-साथ शिक्षा, जनकल््ययाणकारी 
योजनाओ ं तथा रोजगार उत््पत्ति का भी ध््ययान रखना 
होता है। बनुियादी सवुिधाओ ंके वित्तपोषण मेें सरकार की 
सीमा को दखेते हुए, विशेष रूप से नियम आधारित 
राजकोषीय नीतिगत सरंचना के सदंर््भ मेें, यह महत््वपूर््ण 
हो जाता है कि बनुियादी सवुिधाओ ंके वित्तपोषण के अन््य 
स्रोतोों की खोज की जाए।

•	 भारत मेें बनुियादी सवुिधाओ ंका एक बड़़ा भाग (विशेष 
रूप से सिचंाई, जलापूर््तति, शहरी स््वच््छता और राज््य 
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•	 इकॉनोमिक टाईम््स मेें दिनांक 19.09.2025 को छपी 
एक रिपोर््ट  के अनसुार पेेंशन निधि नियामक एव ंविकास 
प्राधिकरण के अध््यक्ष शिवसबु्रमणियन रमण का विचार है 
कि भारत को अपनी विकास योजनाओ ंको जारी रखने के 
लिए साल 2030 तक अवसरंचना क्षेत्र मेें लगभग 4.5 
ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (4.5 लाख करोड़ डॉलर) का 
निवेश करना होगा। रिपोर््ट  मेें बताया गया है कि श्री रमण 
के अनसुार ऐसे प्रोजेक््टट््स के लिए पूजंी बाजार से और 
अधिक निवेश की आवश््यकता से इनकार नहीीं किया जा 
सकता।1

	 इस तथ््य को ध््ययान मेें रखते हुए दशे भर मेें विश्वस््तरीय 
आधारभूत सरंचना प्रदान करने और सभी नागरिकोों के 
लिए जीवन की  गणुवत्ता मेें सधुार के लिए वित्त वर््ष 
2020-2025 के दौरान लगभग 111 लाख करोड़ रुपये 
के अनमुानित आधारभूत सरंचना के निवेश के साथ 
राष्ट्रीय अवसरंचना पाइपलाइन अर््थथात नेशनल 
इंफ्रास्टट्रक््चर पाइपलाइन (एन.आई.पी.) शरुू की गई है।

•	 राष्ट्रीय मदु्रीकरण पाइपलाइन अर््थथात नेशनल 
मोनेटाईजेशन पाइपलाइन (एन.एम.पी.) टिकाऊ, बाजार-
सचंालित बनुियादी ढांचे के वित्तपोषण की दिशा मेें एक 
महत््वपूर््ण बदलाव का प्रतिनिधित््व करता है। इसकी 
घोषणा अगस््त 2021 मेें 'मदु्रीकरण के माध््यम से सपंत्ति 
निर््ममाण' के सिद््धाांत पर की गई थी जिसका उद्देश््य है नए 
अवसरंचना के निर््ममाण के लिये निजी क्षेत्र के निवेश का 
दोहन करना। नीति आयोग ने अवसरंचना मंत्रालयोों के 
साथ मिलकर राष्ट्रीय मदु्रीकरण पाइपलाइन (एन.एम.पी.) 
को तैयार किया है और इसके कार््ययान््वयन मेें महत््वपूर््ण 
भूमिका निभाता है। एन.एम.पी. मेें चार वर््ष की अवधि 
(वित्त वर््ष 2021-22 से 2024-25) मेें सड़क, रलेवे, 
बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन, दूरसचंार, नागरिक 
उड्डयन आदि जैसे क्षेत्ररों मेें केें द्र सरकार की प्रमखु 
परिसपंत्तियोों को पट्टे पर दनेे के माध््यम से 6 लाख करोड़ 
रुपए की कुल मदु्रीकरण क्षमता की परिकल््पना की गई है।2

•	 पीएम गतिशक्ति को एक बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ. 
भौतिक अवसरंचना मेें अतंराल को भरने और विभिन््न 

एजेेंसियोों की मौजूदा और प्रस््ततावित अवसरंचना विकास 
पहलोों को एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। 
यह मल््टटी-मॉडल कनेक््टटिविटी के लिए राष्ट्रीय मास््टर 
प््ललान बनुियादी ढांचा सपंर््क  परियोजनाओ ंकी एकीकृत 
योजना और समन््ववित कार््ययान््वयन के लिए केें द्र सरकार 
के सोलह  मंत्रालयोों के बीच तालमेल स््थथापित कर दशे मेें 
चल रहे सड़क, रले, तेल और गैस जैसे मंत्रालयोों की 
परियोजनाओ ंको एक डिजिटल प््ललेटफॉर््म पर लाना है। 
इसका उद्देश््य दशे के बनुियादी ढांचे को मजबूत करना 
और उपस््कर अर््थथात लॉजिस््टटिक््स को बेहतर बनाना है। 
पी.एम. गति शक्ति मेें भारतमाला, सागरमाला, अतंर्देशीय 
जलमार््ग, शषु््क/ भूमि बदंरगाह, उड़़ान जैसे विभिन््न 
मंत्रालयोों और राज््य सरकारोों की बनुियादी ढांचा 
योजनाओ ं को शामिल किया जाएगा। कनेक््टटिविटी मेें 
सधुार और भारतीय व््यवसायोों को अधिक प्रतिस््पर्धी 
बनाने के लिए कपड़़ा क््लस््टर, फार््ममास््ययुटिकल क््लस््टर, 
रक्षा गलियार,े इलेक्ट्रॉनिक पार््क , औद्योगिक गलियार,े 
मछली पकड़ने के क््लस््टर, कृषि क्षेत्र जैसे आर््थथिक क्षेत्ररों 
को शामिल किया जाएगा।   इससे आर््थथिक विकास को 
बढ़़ावा मिलगा, विदशेी निवेश आकर््षषित होोंगे और दशे की 
वैश्विक प्रतिस््पर््धधात््मकता बढ़़ेगी।

•	 सरकार, बनुियादी सवुिधा क्षेत्र मेें सरकारी-निजी साझेदारी 
अर््थथात पी.पी.पी. को प्रोत््ससाहन दतेी है। पी.पी.पी. प्रणाली 
मेें वापसी खरीद गारटंी, एस्क्रो व््यवस््थथा, उधारदाताओ ं
को प्रतिस््थथापना अधिकार आदि से परियोजना की 
सक्षमता बढ़़ाने के लिए ऋण विस््ततार की सवुिधा होती है। 
केें द्रीय वित्त मंत्रालय के आर््थथिक मामलोों के विभाग ने वर््ष 
2006 मेें ‘आधारभूत ढाचेँ मेें सार््वजनिक निजी भागीदारी 
(PPP) को वित्तीय समर््थन दनेे के लिये योजना’ 
(व््यवहार््यता अतंराल अनदुान योजना) की शरुुआत उन 
परियोजनाओ ं के लिये की थी जो आर््थथिक रूप से 
न््ययायोचित है कित ुवाणिज््ययिक रूप से व््ययावहारिक नहीीं 
है। जिसका मखु््य कारण अधिक पूजंी लागत आवश््यकताए,ँ 
लंबी अवधि और व््ययावसायिक स््तर पर उपयोगकर्त्ता 
शलु््क बढ़़ाने मेें असमर््थता शामिल है। व््यवहार््यता अतंराल 
अनदुान एक ऐसा अनदुान होता है जो सरकार द्वारा ऐसे 
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आधारभूत ढाचँा परियोजना को प्रदान किया जाता है जो 
आर््थथिक रूप से उचित हो लेकिन उनकी वित्तीय 
व््यवहार््यता कम हो। व््यवहार््यता अतंराल अनदुान के तहत 
वित्त वर््ष 2015 से वित्त वर््ष 2024 तक 25,263.8 करोड़ 
रुपये की लागत वाली 27 परियोजनाओ ंको अतंिम मंजूरी 
दी गई है। 

•	 बनुियादी सवुिधा क्षेत्र को दीर््घघावधि मीयादी ऋण 
उपलब््ध कराने के लिए केें द्र सरकार द्वारा इंडिया 
इंफ्रास्टट्रकचर फाईनेेंस कंपनी अर््थथात आई.आई.एफ.सी.
एल. की स््थथापना करना एक महत््वपूर््ण पहल मानी जा 
रही है। आई.आई.एफ.सी.एल. भारत सरकार की पूर््ण 
स््ववामित््व वाली कंपनी है जिसकी स््थथापना वर््ष 2006 मेें 
एक विशेष प्रयोजन माध््यम से व््यवहार््य बनुियादी ढांचा 
परियोजनाओ ंके वित्तपोषण की योजना के माध््यम से 
दीर््घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की 
गई थी। 

•	 भारत सरकार ने अप्रैल 2021 मेें अखिल भारतीय 
वित्तीय संस््थथान के रूप मेें राष्ट्रीय अवसंरचना एव ं
विकास वित्तपोषण बैैंक- NaBFID (नैबफिड) की 
स््थथापना की थी। राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास 
वित्तपोषण बैैंक, भारत मेें दीर््घकालिक बिना साधन के 
बनुियादी ढांचे के वित्तपोषण के विकास का समर््थन 
करता है, जिसमेें बनुियादी ढाचेँ के वित्तपोषण के लिए 
आवश््यक बॉन््ड और व््ययुत््पन््ननी (डेरिवेटिव) बाजारोों का 
विकास आदि शामिल है। यह दीर््घघावधि के ऋण, मिश्रित 
वित्त और आंशिक साख वदृ्धि जैसे नवीन उपकरणोों के 
माध््यम से वित्तपोषण अंतराल को संबोधित करके भारत 
के बनुियादी ढाचेँ क्षेत्र को आगे बढ़़ाने मेें महत्तत्वपूर््ण 
भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास 
वित्तपोषण बैैंक ने रूपये 86,804 करोड़ से अधिक की 
कुल स््ववीकृतियां दी हैैं, जिनमेें देश भर मेें फैली 
परियोजनाए ं और बनुियादी ढांचे के विविध उप-क्षेत्ररों 
जैसे सड़क, नवीकरणीय ऊर््जजा , बंदरगाह, रेलवे, जल 
और स््वच््छता, शहर गैस वितरण आदि शामिल हैैं। 
रू.86,804 करोड़ मेें से 50% को 50 से 20 वर्षषों की 
लंबी अवधि के लिए मंजूरी दी गई है।4 

अवसरंचना वित्तपोषण बैैंकोों की भूमिका:

अवसरंचना वित्तपोषण मेें बैैंकोों की भूमिका के निम््नलिखित 
आयाम हैैं: 

•	 विभिन््न बैैंक परियोजना वित्तपोषण से सबंधंित सेवाओ-ं 
निधीयन और तलुनपत्रेतर मदोों की सपूंर््ण आवश््यकताओ ं
को पूरा करने हेत ुविभिन््न उत््पपादोों की पेशकश करते हैैं। 
इस हेत ुबैैंकोों मेें विशेषीकृत विभाग होते हैैं जो ऐसे ऋण 
प्रस््ततावोों की तकनीकी व््यवहार््यता और आर््थथिक 
व््यवहार््यता का आकलन करते हैैं। बनुियादी ढांचे के 
वित्तपोषण के लिए ब््ययाज दर, सरुक्षा और पनुर््भभुगतान 
अवधि परियोजना की प्रकृति, ऋण की मात्रा, पनुर््भभुगतान 
अवधि, नकदी सजृन, पनुर््भभुगतान क्षमता आदि का 
आकलन करने के लिए बैैंकोों मेें विशेषज्ञ अधिकारियोों की 
पदस््थथापना की जाती है। बैैंक आधारभूत सरंचना 
वित्तपोषण की सवेंदनशीलता विश्लेषण के साथ-साथ इस 
बात की भी जाचँ करते हैैं कि धनराशि के विशाल परिव््यय 
और भगुतान की लंबी अवधि को ध््ययान मेें रखते हुए 
परियोजना जहा ँभी आवश््यक हो, विविधताओ ंके साथ 
अपनी व््यवहार््यता स््थथापित करती है या नहीीं। 

•	 बनुियादी ढांचा परियोजनाओ ंके लिए धन के प्रवाह को 
सक्षम करने के लिए वाणिज््ययिक बैैंक, आमतौर पर सावधि 
ऋण दनेे वाले वित्तीय ससं््थथानोों और अन््य बैैंकोों के साथ 
सहायता सघं  (कंसोर््टटियम) और समूहन (सिडंिकेशन) 
व््यवस््थथा के तहत वित्त उपलब््ध करवाते हैैं। बनुियादी 
ढांचा परियोजनाओ ंको बहुत बड़़ी राशि और लंबे समय 
तक चकुाने की सवुिधा चाहिए होती है- इसी वजह से 
कंसोर््टटियम निधीयन एक अच््छछा विकल््प माना जाता है। 
कंसोर््टटियम निधीयन मेें एक बड़़ा (मखु््य) बैैंक बाकी बैैंकोों, 
वित्तीय ससं््थथाए ँऔर गैर-बैैंकिग वित्तीय कंपनियोों के समूह 
का नेततृ््व करता है और एक कंसोर््टटियम बनाता है, ताकि 
बनुियादी ढांचा निधीयन परियोजना के लिए पैसा जटुाया 
जा सके। विभिन््न बैैंक सिडंिकेशन सेवाए ँभी दतेे हैैं, यानी 
ऐसे सौद ेको तैयार करने और व््यवस््थथित करने मेें मदद 
करते हैैं जिससे बनुियादी ढांचा परियोजनाओ ं को 
वित्तपोषण प्रदान किया जा सके। इसमेें अलग-अलग बैैंकोों 
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और वित्तीय ससं््थथानोों को जोड़कर उनके वित्तपोषण का 
इंतज़़ाम किया जाता है। इस तरह वहृद बनुियादी ढांचा 
परियोजनाओ ं के वित्तपोषण के लिए कई बैैंक मिलकर 
परियोजना का वित्तपोषण करते हैैं ताकि जोखिम को बाटँा 
जा सके और परियोजनाओ ंको आसानी से पूरा किया जा 
सके।

•	 विभिन््न बैैंकोों की परियोजना वित्त कार््यनीतिक व््यवसाय 
इकाइयां, बनुियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए नीति और 
नियामक ढांचे को मज़बूत करने के लिए केें द्र/ राज््य 
सरकारोों के विभिन््न मंत्रालयोों और आर.बी.आई. को 
उधारदाताओ ं के दृष्टिकोण से अवगत करवाती हैैं। यह 
विभिन््न हितधारकोों द्वारा सामना किए जाने वाले मॉडल 
रियायत समझौतोों और व््ययापक बनुियादी ढांचे के वित्त 
मदु्ददों जैसे मसौदा समझौतोों और अनबुधंोों आदि पर सझुाव 
भी दतेी हैैं।

•	 अतंरण वित्तपोषण योजना का उद्देश््य वाणिज््ययिक बैैंकोों 
को बनुियादी ढांचा क्षेत्र को अधिक ऋण दनेे के लिए 
प्रोत््ससाहित करना है। जैसा कि पूर््व मेें बताया गया है, 
अवसरंचना सबंधंी परियोजनाओ ं के लिए दीर््घकालिक 
निधि की आवश््यकता होती है, जबकि बैैंकोों की दयेता का 
अधिकांश हिस््ससा अल््पकालिक अवधि के लिए होता है। 
इससे समस््यया यह होती है कि कई बार अच््छछे प्रस््ततावोों के 
होते हुए भी, दीर््घकालीन निधियोों के अभाव मेें व््ययावसायिक 
बैैंक इस क्षेत्र मेें वैसा योगदान नहीीं द ेपाते जैसा कि उनसे 
अपेक्षित होता है। अतंरण वित्तपोषण योजना के तहत, 
बैैंक बनुियादी ढांचा परियोजनाओ ं के लिए ऋण दतेे हैैं 
लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद उस ऋण का एक 
हिस््ससा आई.आई.एफ.सी.एल. जैसे तीसर े पक्ष को बेच 
दतेे हैैं। अतंरण वित्तपोषण से बैैंकोों को अवसर मिल जाता 
है कि वे बनुियादी सवुिधाओ ं के वित्तपोषण एक््सपोजर 
सबंधंी जोखिमोों से अपने तलुनपत्र को मकु्त कर लेें और 
नई परियोजनाओ ं के लिए उधार देें। इससे बैैंकोों की 
परिसपंत्तियोों और दयेताओ ंकी स््थथिति मेें सधुार तो होता 
ही है साथ ही वे बनुियादी ढाचेँ के विकास हेत ुआवश््यक 
वित्तपोषण अतंर को पाटने मेें अपना योगदान दनेे मेें भी 
सक्षम बनते हैैं।  

अवसरंचना वित्तपोषण: विविध ससं््थथान/ लिखत/ माध््यम: 

•	 बीमा और पेेंशन निधियां बनुियादी सवुिधाओ ंमेें निवेश के 
लिए सर््ववाधिक उपयकु्त ससं््थथाए ंहैैं। इसका कारण यह है 
कि वाणिज््य बैैंकिग क्षेत्र के विपरीत ये ससं््थथाए ंदीर््घकालिक 
दयेताओ ं पर ध््ययान दतेी हैैं। कित ु इन ससं््थथाओ ं द्वारा 
सरकारी प्रतिभूतियोों मेें अपनी निधियोों का निवेश करने 
की बाध््यता से उनका दायरा भी सीमित हो जाता है। 
इससे केें द्र सरकार के सकल राजकोषीय घाटे के 
वित्तपोषण मेें तो सहायता हो जाती है, कित ु इससे 
बनुियादी सवुिधा क्षेत्र मेें इनका प्रत््यक्ष निवेश सीमित हो 
जाता है।

•	 भारत को गणुवत्तापूर््ण अवसरंचना के निर््ममाण के मार््ग पर 
आगे बढ़ना है, तो निजी क्षेत्र के वित्तपोषण का योगदान 
और नए स्रोतोों से ससंाधन जटुाने के नवीन अवसर 
खोजने ही होोंगे। अवसरंचना मेें निजी निवेश मखु््य रूप से 
सरकारी निजी सहभागिता के रूप मेें होता है। सरकारी 
निजी सहभागिता अवसरंचनात््मक अतंर को दूर करने 
और अवसरंचना सेवा सपुरु््दगी की दक्षता मेें सधुार करने 
मेें सहायक सिद्ध होती है। सरकारी निजी सहभागिता की 
सफलता ससं््थथागत सरंचना और वित्तीय सहायता की 
सदुृढ़ता तथा मानकीकृत दस््ततावेजोों, जैसे योग््यता के 
लिए कोटेशन हेत ुअनरुोध, प्रस््तताव के लिए अनरुोध, और 
मॉडल रियायत अनबुधं के उपयोग और सहज उपलब््धता 
मेें निहित होती है।

•	 पेेंशन फंड, बीमा कंपनियोों और अन््य ससं््थथागत निवेशकोों 
से अवसरंचना क्षेत्र मेें निवेश को आकर््षषित करने के लिये 
अधिक बनुियादी ढांचा निवेश न््ययास (Infrastructure 
Investment Trusts- InvITs) और स््थथावर सपंदा 
निवेश न््ययास (Real Estate Investment Trusts- 
REITs) के निर््ममाण को प्रोत््ससाहित किया जा रहा है:-

	 बनुियादी ढांचा निवेश न््ययास (InvITs) म््ययूचअुल 
फंड के समान सामूहिक निवेश योजना है, जो 
रिटर््न के रूप मेें आय का एक हिस््ससा अर््जजित करने 
के लिए इन्फ्रास्टट्रक््चर परियोजनाओ ंमेें व््यक्तिगत 
और ससं््थथागत निवेशकोों के धन को सीधे निवेश 
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करने मेें सक्षम बनाता है। बनुियादी ढांचा निवेश 
न््ययास को एक स््तरीय सरंचना के रूप मेें डिज़़ाइन 
किया गया है, जिसमेें प्रायोजक इस न््ययास की 
स््थथापना करता है जो बदले मेें पात्र बनुियादी ढांचा 
परियोजनाओ ंमेें सीधे या विशेष प्रयोजन वाहनोों 
के माध््यम से निवेश करता है। बनुियादी ढांचा 
निवेश न््ययास को सेबी (इंफ्रास्टट्रक््चर इन््ववेस््टमेेंट 
ट्रस््ट) विनियम, 2014 द्वारा विनियमित किया 
जाता है।

•	 स््थथावर संपदा निवेश न््ययास अर््थथात ReITs अचल 
संपत्ति से जडु़़ी प्रतिभूतिया ँहोती हैैं जिनके सूचीबद्ध होने 
के बाद इनका स््टटॉक एक््सचेेंजोों पर कारोबार किया जा 
सकता है। स््थथावर संपदा निवेश न््ययास की संरचना एक 
म््ययूचअुल फंड के समान ही होती है। इस प्रणाली मेें 
आय-उत््पपादक स््थथावर संपदा से एकत्र किये गए धन को 
यूनिट धारकोों के बीच वितरित किया जाता है। इसके 
साथ ही किराये और पट्टटों से होने वाली नियमित आय के 
अलावा अचल संपत्ति से लाभ भी यूनिट धारकोों के लिये 
एक आय का माध््यम बनता है। वर््तमान मेें, भारत मेें पाचँ 
सूचीबद्ध स््थथावर संपदा निवेश न््ययास हैैं - ब्रुकफील््ड 
इंडिया रियल एस््टटेट ट्रस््ट, एम््बबेसी ऑफिस पार््क  
आरईआईटी, माइंडस््पपेस बिजनेस पार््क  आरईआईटी, 
नेक््सस सेलेक््ट ट्रस््ट और नॉलेज रियल््टटी ट्रस््ट। दि 
हिंदू मेें दिनांक 05.09.2025 को छपी रिपोर््ट  बताती है 
कि भारतीय स््थथावर संपदा निवेश न््ययास. एसोसिएशन 
और भारत बनुियादी ढांचा निवेश न््ययास एसोसिएशन 
अनुमानोों के अनुसार, स््थथावर संपदा निवेश न््ययास और 
बनुियादी ढांचा निवेश न््ययास के संयकु्त प्रबंधनाधीन 
परिसंपत्तियोों अर््थथात एयूएम के वर््ष 2030 तक 25 लाख 
करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम््ममीद है। 

निष््कर््ष: भारत वैश्विक आर््थथिक व््यवस््थथा मेें एक प्रमुख शक्ति के 
रूप मेें तेज़ी से स््थथापित हो रहा है। देश के आर््थथिक विकास मेें 
अवसंरचना द्वारा निभाई गई महत््वपूर््ण भूमिका से हम सभी 

परिचित हैैं। अनुभवजन््य साक्षष्य भारत मेें समग्र आर््थथिक विकास 
लाने की दिशा मेें अवसंरचना के सकारात््मक प्रभाव की ओर 
इशारा करते हैैं। आर््थथिक विकास की गति को निरतंर बनाये 
रखने के लिए उच््च गणुवत्ता वाली अवसंरचना मेें निवेश करना 
अत््ययंत महत््वपूर््ण है। जैसा कि अनुभवजन््य साक्षष्य बताते हैैं, 
इसका भारतीय निर््ममाण फर्ममों की उत््पपादकता और दक्षता पर 
लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यह आगे गरीबी कम करने मेें एक 
महत््वपूर््ण भूमिका निभाता है और देश के समावेशी विकास को 
और संबल प्रदान करता है। इस बात मेें कोई दो मत नहीीं कि 
अवसंरचना क्षेत्र के वित्तपोषण से जड़ेु निरतंर हितधारियोों जैसे 
सरकार, बैैंक एवं अन््य संस््थथाओ ंके पूर््ण  समर््थन और प्रोत््ससाहन 
से यह क्षेत्र भारतवर््ष को प्रगति पथ पर निरतंर अग्रसर बनाए 
रखेगा।  
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3.	 आर््थथिक सर्वेक्षण 2024-25- https://www.
i n d i a b u d g e t . g o v . i n / b u d g e t 2 0 2 4 - 2 5 /
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pdf

4.	 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.
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may-touch-25-lakh-crore-by-2030-industry-
bodies/article70017214.ece
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त्रिपक्षीय रेपो बाज़़ार: संक्षेप मेें
- अभिषेक दाते

1. परिचय 

वित्तीय बाज़़ार किसी भी दशे की आर््थथिक प्रणाली की रीढ़ की 
भूमिका निभाता है। वास््तव मेें यह एक ऐसा मंच है, जहा ँखरीदार 
और विक्रे ता इक््वविटी, बॉन््ड, डेरिवेटिव और मदु्राओ ंजैसे अलग-
अलग तरह के वित्तीय साधनोों का व््ययापार करते हैैं। मदु्रा बाज़़ार 
किसी भी दशे के वित्तीय बाज़़ार का सबसे अहम हिस््ससा है। यह 
मौद्रिक नीति के निर््णयोों को लागू करना सगुम बनाता है, साथ ही 
छोटी अवधि के इंस्ट्रूमेेंट्स की ट्रेडिग के लिए भी एक मंच की तरह 
काम करता है। आर््थथिक स््थथिरता के लिए चलनिधि मदु्रा बाज़़ार 
बहुत ज़रूरी हैैं, क््योोंकि ये बाज़़ार के भागीदारोों को उनकी फंडिग 
ज़रूरतोों का एक बड़़ा हिस््ससा पूरा करने मेें मदद करते हैैं। फंडिग 
से जडु़़े साधन, जैसे कि कॉल मनी, रपेो और त्रिपक्षीय रपेो, कम 
अवधि के लिए उधार लेने और फंड उधार दनेे को आसान बनाते 
हैैं, जबकि ट्रेडिग से जडु़़े साधनोों मेें, ट्रेजरी बिल, कमर््शशियल पेपर 
और सर््टटिफि केट ऑफ डिपॉजिट जैसे कई इंस्ट्रूमेेंट्स शामिल हैैं, 
जिनका एक सक्रिय द्वितीयक बाज़़ार मौजूद होता है।

क््ललीयरिगं कारपोरशेन ऑफ़ इंडिया लिमिटड (सीसीआईएल) ने 
जनवरी 2003 मेें कोलैटरलाइज््ड बॉरोइंग एडं लेेंडिग ऑब््ललिगेशन 
(सीबीएलओ) को मदु्रा बाज़़ार के एक उत््पपाद के तौर पर लॉन््च 
किया, ताकि कम समय के नकदी के प्रबधंन के लिए एक वैकल््पपिक 
रास््तता मिल सके। यह नवाचार विशेष रूप से गैर-बैैंक प्रतिभागियोों 
के लिए फायदमेंद था, जिन््हेें प्रतिबधंोों का सामना करना पड़़ा था 
या कॉल मनी मार्केट  से बाहर किया जा रहा था। सीसीपी की 

गारटंी के साथ एक कोलैटरल वाला लिखत होने के कारण, 
सीबीएलओ ने दूसर े पक्ष के लिए सीमाओ ं (Counterparty 
Limits) की आवश््यकता को समाप्त कर दिया। इसके अलावा, 
सीबीएलओ का एक सबसे बड़़ा फायदा यह है कि, यह परिपक््वता 
से पहले ऋण लेने या ऋण दनेे की स््थथिति को समाप्त करने 
(Square -off) मेें सहायता प्रदान करता है। सीसीआईएल ऋण 
दनेे वालोों तथा ऋण लेने वालोों, दोनोों के लिए सरंक्षक की भूमिका 
निभाता है, इसलिए सीबीएलओ ने सभी पक्षषों के बीच सिक््ययोरिटीज 
के सीधे हस््तताांतरण की ज़रूरत को खत््म कर दिया, जिससे 
बाज़़ार की मात्रा मेें काफी वदृ्धि हुई। सीबीएलओ की इन््हीीं खूबियोों 
ने इसे ऋण दनेे वालोों तथा ऋण लेने वालोों दोनोों के लिए बेहद 
आकर््षक बना दिया, जिसकी वजह से कॉल और रपेो बाज़़ारोों की 
तलुना मेें बाज़़ार की चलनिधि मेें काफी सधुार हुआ। 5 नवबंर, 
2018 को, भारतीय रिज़र््व बैैंक की त्रि-पक्षीय रपेो सबंधंी 
अधिसूचना के बाद, सीसीआईएल ने ट्राय-पार्टी रपेो (TREPS) 
इंस्ट्रूमेेंट पेश किया, जिसने सीबीएलओ की जगह ले ली। TREPS 
ने सरकारी सिक््ययोरिटीज के बदले उधार ली गई राशि पर 
सीआरआर और एसएलआर की गणना से छूट दकेर सीबीएलओ 
की कमियोों को दूर किया। इसका नतीजा यह हुआ कि, TREPS 
लेनदने मेें भाग लेने वाले बैैंकोों को उधार लिए गए धन पर अतिरिक्त 
सीआरआर या एसएलआर बनाए रखने से छूट मिली। इसके 
अलावा, उधार दनेे के बदले प्राप्त सिक््ययोरिटीज को एसएलआर 
के लिए मान््यता दी गई, जिससे सीबीएलओ की तलुना मेें 
चलनिधि की कमी दूर हुई तथा सचंालन को और बेहतर बनाने मेें 
मदद मिली।

भारत मेें त्रि-पक्षीय रपेो बाज़़ार पर इस लेख मेें इसकी ट्रेडिग, 
क््ललियरिगं एव ं निपटान प्रक्रियाओ,ं इसके जोखिम प्रबधंन की 
सरंचना, और मात्रा तथा प्रतिभागियोों की सखं््यया के मामले मेें 
बाजार के विकास को शामिल किया गया है।

2. त्रि-पक्षीय रपेो बाज़़ार

2.1 त्रि-पक्षीय रपेो बाज़़ार का परिचय 

'री-परचेज़ एग्रीमेेंट' या 'पनुर््खरीद समझौता' को सामान््य तौर पर 
'रपेो' के नाम से जाना जाता है। दरअसल यह धन उधार लेने का 

अभिषेक दाते 
उप प्रबधंक-I, अनसुधंान विभाग 

क््ललीयरिगं कारपोरशेन ऑफ़ इंडिया लिमिटड 
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इसके पास रखे गए कोलैटरल पर कॉर्पोरटे कार््रवाई की प्रक्रिया 
पूरी करना और समय-समय पर अधिसूचित प्रक्रिया के अनसुार 
कोलैटरल के प्रतिस््थथापन को सभंव बनाना शामिल है। 
सीसीआईएल ने कोलैटरल के मूल््ययाांकन के लिए पारदर्शी और 
भरोसेमंद मानक बनाए हैैं, जो बाजार लेनदने मेें अनकूुलता और 
निष््पक्षता को बढ़़ावा दतेे हैैं।

2.2 त्रि-पक्षीय रपेो बाज़़ार मेें ट्रेडिगं

त्रिपक्षीय रपेो बाजार मेें सरकारी सिक््ययोरिटी मेें कारोबार TREPS 
डीलिंग सिस््टम पर होता है — जो नाम उजागर किए बिना ऑर््डर 
का मिलान करने वाला प््ललेटफ़़ॉर््म है, जिसे क््ललियरकॉर््प डीलिंग 
सिस््टम््स इंडिया लिमिटड (सीसीआईएल की पूर््ण स््ववामित््व वाली 
सहायक कंपनी) द्वारा सचंालित किया जाता है। इस प््ललेटफ़़ॉर््म पर 
लेन-दने करने के लिए, भागीदारोों को प्रतिभागियोों को TREPS 
सेगमेेंट के तहत सीसीआईएल के साथ पजंीकृत होना चाहिए। 
INFINET नेटवर््क  से जडु़़े सदस््य INFINET के माध््यम से 
सिस््टम तक पहुचँ सकते हैैं, जबकि अन््य सभी लोग इंटरनेट के 
माध््यम से लॉग-इन कर सकते हैैं। भाग लेने के लिए, सदस््योों को 
सीसीआईएल द्वारा तय किया गया कोलैटरल उपलब््ध कराना 
होगा। सीसीआईएल हर सदस््य के लिए एक गिल््ट अकाउंट 
रखता है, जहा ँ सरकारी सिक््ययोरिटीज को सदस््य की निवल 
दनेदारियोों के अनसुार क्रेडिट  या डेबिट किया जाता है। सदस््योों 
को अपने ऋण के लिए शरुुआती मार््जजिन भी बनाए रखना होगा, 
और यह सनुिश्चित करना होगा कि वे पर््ययाप्त मात्रा मेें उचित 
कोलैटरल रखकर अपनी उधार लेने की सीमाओ ंके भीतर रहेें। 

TREPS डीलिंग सिस््टम मेें ट्रेडिग से सबंधंित पक्षषों का नाम 
उजागर नहीीं किया जाता है और सीसीआईएल सभी सौदोों के 

एक ऐसा साधन है, जिसमेें सिक््ययोरिटीज को इस समझौते के 
साथ बेचा जाता है कि उन््हेें भविष््य मेें आपसी सहमति से तय की 
गई तारीख और मूल््य पर वापस खरीदा जाएगा, जिसमेें उधार ली 
गई धनराशि पर ब््ययाज भी शामिल है।

त्रि-पक्षीय रपेो इंस्ट्रूमेेंट भी वापस खरीदने हेत ुकिए गए समझौते 
का ही एक प्रकार है, जिसमेें तीन पक्ष शामिल होते हैैं: यानी उधार 
लेने वाला, उधार दनेे वाला और एक तीसरी ससं््थथा जिसे त्रि-
पक्षीय एजेेंट कहा जाता है। यह एजेेंट रपेो के दोनोों पक्षषों के बीच 
मध््यस््थ की भूमिका निभाता है, ताकि गिरवी रखी जाने वाली 
चीज़ों का चनुाव, भगुतान और निपटान, उसे सभंालकर रखने 
तथा पूर ेलेनदने के दौरान प्रबधंन जैसी सेवाओ ंको सवुिधाजनक 
बनाया जा सके। त्रि-पक्षीय रपेो मदु्रा बाज़़ार का एक इंस्ट्रूमेेंट है 
जिसे आरबीआई की मंजूरी प्राप्त है, और इसने 2018 मेें 
सीबीएलओ की जगह ली थी। सीसीआईएल द्वारा विकसित और 
सचंालित इस इंस्ट्रूमेेंट ने मदु्रा बाज़़ार मेें चलनिधि को काफी 
बढ़़ाया है और चलनिधि का प्रबधंन करने वाले भागीदारोों के लिए 
यह एक पसदंीदा विकल््प बन गया है। त्रि-पक्षीय रपेो बाज़़ार 
कोलैटरल पर आधारित या सरुक्षित ऋण बाज़़ार है, जो इसके 
तहत गिरवी रखी चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग करने मेें 
मदद करता है।

भारत मेें, सीसीआईएल सरकारी प्रतिभूतियोों से जडु़़े सभी 
त्रिपक्षीय रपेो सौदोों के लिए त्रिपक्षीय एजेेंट की भूमिका निभाते हैैं। 
यह गिरवी रखी चीज़ों का प्रबधंन और नियमोों का पालन सनुिश्चित 
करने के साथ-साथ ट्रेड रिपोर््टििंग को सवुिधाजनक बनाकर त्रि-
पक्षीय रपेो बाज़़ार को अच््छछी तरह चलाने मेें बेहद महत््वपूर््ण है। 
सीसीआईएल को कई अहम जिम््ममेदारियां सौौंपी गई हैैं, जिसमेें 
कोलैटरल का मूल््य फिर से निर््धधारित करना, मार््जजिन तय करना, 
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(सीसीआईएल) 

सारणी 1: त्रिपक्षीय रपेो साधनोों का विश्लेषण
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CCIL के अनाम TREPS प्लेटफ़ॉमम पर 
ककए गए टे्रड को कललयररिंग और 
सेटलमेंट के कलए भेजा जाता  ै

• सीधे प्रोसकेसिंग के 
कलए

नवीकरण और बैु-पक्षीय 
नेकटिंग

• बैुपक्षीय नेकटिंग की जाती  ै, कजससे सदस्यों के कलए 
आउटराइट, रपेो और TREPS खिंडों में एकल 
देनदारी कनधामररत ैोती  ै

CCIL, DvP III का 
पालन करता  ै

• सेटलमेंट का तरीका - जैााँ 
कसलयोररटीज की कडलीवरी
तभी ैोती  ै जब उनका 
पूरा भुगतान ैो जाए

ऋण प्राप्तकतामओ िं से कसलयोररटीज
डेकबट करना और ऋणदाताओ िं से 

फ़िं ड डेकबट 

ऋण प्राप्तकताम के अकाउिंट में धनराकि जमा करना 
और CCIL के पास रखे गए ऋणदाता के कगल्ट 

अकाउिंट में कसलयोररटीज जमा करना

कदन के अिंत में, CCIL सदस्यों को
कल टरल ैोकल्डिंग स्टेटमेंट 

उपलब्ध कराता  ै

• पैले
के्रकडट पक्ष

लिए केें द्रीय प्रतिपक्ष की भूमिका निभाता है। यह ट्रेडिग प््ललेटफॉर््म 
के साथ-साथ सीसीआईएल /क््ललियरकॉर््प की वेबसाइटोों पर दरोों 
तथा मात्राओ ंके बार ेमेें वास््तविक समय की जानकारी उपलब््ध 
कराकर पारदर््शशिता को भी बढ़़ावा दतेा है।

2.3 क््ललियरिगं और सटेलमेेंट की प्रक्रिया 

सीसीआईएल त्रि-पक्षीय एजेेंट के साथ-साथ केें द्रीय प्रतिपक्ष 
(सीसीपी) की भूमिका भी निभाता है। केें द्रीय प्रतिपक्ष होने के नाते, 
यह त्रि-पक्षीय रपेो ट्रेड की क््ललियरिगं और सेटलमेेंट की प्रक्रिया 
के लिए भी जिम््ममेदार है। त्रि-पक्षीय एजेेंट के तौर पर, सीसीआईएल 
कोलैटरल के चयन, उसे सभंालकर रखने, जोखिम के प्रबधंन 
और कॉर्पोरटे कार््रवाई जैसी सेवाए ँप्रदान करता है। नीचे दिए गए 
फ़़्ललोचार््ट  मेें इस बाज़़ार मेें ट्रेडिग, कोलैटरल के प्रबधंन और 
क््ललियरिगं एव ं सेटलमेेंट से लेकर लेन-दने के प्रवाह का एक 
सकं्षिप्त विवरण प्रस््ततुत किया गया है (सारणी 2)।

2.4 जोखिम प्रबधंन 

सीसीआईएल त्रि-पक्षीय रपेो सेगमेेंट के तहत किए जाने वाले 
सभी ट्रेडोों के सेटलमेेंट की गारटंी दतेा है, इसलिए इसके जोखिम 
प्रबधन का ढाचँा काफी विस््ततृत और मजबूत है। यह ढाचँा ऑर््डर 

से पहले सत््ययापन के आधार पर काम करता है, जहा ँकिसी भी 
सदस््य द्वारा TREPS डीलिंग सिस््टम पर अपना ऑर््डर दनेे से 
पहले सभी जाचँेें पूरी की जाती हैैं। इससे सनुिश्चित होता है कि, 
योग््य सदस््य निर््धधारित सीमाओ ंके भीतर ट्रेडिग करेें, जिससे चूक 
होने का जोखिम कम-से-कम हो।

त्रि-पक्षीय रपेो लेनदने मेें सीसीआईएल का जोखिम मखु््य रूप से 
दो स््थथितियोों से उत््पन््न होता है:

ए.	 यह जोखिम कि, ऋणदाता सेटलमेेंट के समय धन 
उपलब््ध कराने के अपने दायित््व को पूरा करने मेें विफल 
हो जाए।

बी.	 ऋण लेने वाले द्वारा ऋण चकुाने मेें चूक होने का जोखिम।

इन जोखिमोों का प्रबधंन करने के लिए, त्रि-पक्षीय रपेो बाज़़ार मेें 
सभी प्रकार के उधार/ऋण पूरी तरह से कोलैटरल पर निर््भर होते 
हैैं। इसके लिए, सीसीआईएल के पास सदस््योों के जमा सरकारी 
प्रतिभूतियोों के आधार पर उनकी ऋण लेने की सीमा निर््धधारित 
की जाती है। इन सिक््ययोरिटीज (कोलैटरल) मेें कटौती की जाती 
है और हर दिन उनका नए सिर ेसे मूल््य निर््धधारण किया जाता है। 
अगर कोलैटरल का मूल््य घटता है, तो मार््जजिन मेें हुई कमी को 

सारणी 2: त्रि-पक्षीय रपेो इंस्ट्रूमेेंट की क््ललियरिगं और सटेलमेेंट की प्रक्रिया
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सदस््य द्वारा अगले कारोबारी दिन निर््धधारित समय के भीतर त्रि-
पक्षीय रपेो कोलैटरल मेें योगदान दकेर पूरा करना आवश््यक है। 
विकल््प के तौर पर, सदस््य के लिए ट्रेडिग की सीमाए ंउसी के 
अनसुार कम कर दी जाती हैैं। 

एक सभंावित जोखिम तब सामने आता है जब कोई सदस््य अपने 
सेटलमेेंट से जडु़़ी दनेदारी को पूरा नहीीं कर पाता है, फिर चाहे वह 
ऋणदाता के तौर पर फंड उपलब््ध न कराए या ऋण लेने वाले के 
तौर पर उधार नहीीं चकुाए। इन जोखिमोों को कम करने के लिए, 
सीसीआईएल अपने सदस््योों पर उनके ऋण लेने या ऋण दनेे के 
लिए प्रारभंिक मार््जजिन और मार््क -टू-मार्केट  (MTM) मार््जजिन 
लगाता है।

किसी भी सौद ेसे जडु़़ा जोखिम उसके सेटलमेेंट की प्रक्रिया पूरी 
होने तक बना रहता है। इसलिए, लेन-दने का पहला चरण 
सफलतापूर््वक पूरा होने तक प्रारभंिक मार््जजिन अपने पास रखा 
जाता है। इन नियमोों का पालन न करने पर सीसीआईएल द्वारा 
जरु््ममाना लगाया जाता है।

2.5 प्रगति 

वर््ष 2018 मेें लॉन््च के बाद से ही, त्रिपक्षीय रपेो (TREPS) 
बाज़़ार ने शानदार प्रगति दर््ज की है और मदु्रा बाजार मेें एक बड़़ी 
हिस््ससेदारी हासिल कर ली है। स््थथापना के समय, इसका प्रति दिन 
औसत कारोबार ₹1.33 लाख करोड़ का था, जो वित्त-वर््ष 2024-
25 मेें बढ़कर ₹3.43 लाख करोड़ हो गया है। इस शानदार प्रगति 
से TREPS की बढ़ती लोकप्रियता के साथ-साथ यह भी जाहिर 
होता है कि इसे बड़़े पैमाने पर स््ववीकार किया गया है, जिससे 
बाज़़ार का भी विस््ततार हुआ है। यह विस््ततार, इसकी सरुक्षित 
प्रकृति के कारण चलनिधि प्रबधंन और कोलैटरल पर आधारित 
ऋण के लिए TREPS पर बाज़़ार प्रतिभागियोों की बढ़ती निर््भरता 
को भी दर््शशाता है। सीसीआईएल द्वारा स््थथापित मजबूत क््ललियरिगं 
और सेटलमेेंट फ्रे मवर््क  के साथ-साथ उन सभी गैर-बैैंक सदस््योों 
की सक्रिय भागीदारी भी इस प्रगति का सबसे बड़़ा कारण है, जो 
TREPS बाज़़ार की मात्रा मेें सबसे अहम योगदान दनेे वाले बन 
गए हैैं।

सारणी 4 मेें स््पष्ट रूप से दखेा जा सकता है कि, TREPS ने 
ट्रेडिग की मात्रा के मामले मेें सभी मदु्रा बाज़़ार के ट्रेड मेें लगभग 
70% की सबसे बड़़ी बाज़़ार हिस््ससेदारी लगातार बनाए रखी है। 

इस प्रगति से जाहिर होता है कि, TREPS को चलनिधि प्रबधंन 
के सबसे पसदंीदा साधन के रूप मेें बड़़े पैमाने पर स््ववीकार किया 
गया है, जो बाज़़ार प्रतिभागियोों के विश्वास और निर््भरता को 
दर््शशाती है। मदु्रा बाजार का कोलैटरल पर आधारित यह खंड (रपेो 
+ TREPS) लगातार हावी रहा है और 2021-22 से कुल 
ओवरनाइट मदु्रा बाजार गतिविधि मेें इसकी हिस््ससेदारी लगभग 
98% हिस््ससा बनी हुई है।

2.6 बाजार मेें भागीदारी (ऋण देन ेवाले और ऋण लेन ेवाले 
पक्ष)

TREPS बाज़़ार मेें भागीदारी सिर््फ  बैैंकोों तक ही सीमित नहीीं है; 
बल््ककि गैर-बैैंक प्रतिभागियोों का एक बड़़ा वर््ग भी TREPS मेें 
सक्रिय रूप से भाग लेता है और क््ललियरिगं तथा सेटलमेेंट सेवाओ ं

सारणी 3: पिछले कुछ वर्षषों मेें TREPS वॉल््ययूम की प्रवृत्ति

सारणी 4: मदु्रा बाज़़ार मेें हिस््ससेदारी (%))
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का लाभ उठाता है। रपेो के लिए योग््य सभी ससं््थथाए ँत्रि-पक्षीय रपेो 
बाज़़ार मेें भाग ले सकती हैैं। इन ससं््थथाओ ंमेें सार््वजनिक क्षेत्र के 
बैैंक, निजी बैैंक, विदशेी बैैंक, सहकारी बैैंक, वित्तीय ससं््थथाए,ँ 
बीमा कंपनिया,ँ म््ययूचअुल फंड, प्राथमिक डीलर, बैैंक-सह-
प्राथमिक डीलर, एनबीएफ़सी, कॉर्पोरट्ेस, भविष््य निधि/पेेंशन 
फंड, पेमेेंट बैैंक, स््ममॉल फाइनेेंस बैैंक और इसी तरह के अन््य 
ससं््थथान शामिल हैैं।

समय के साथ, बदलती आर््थथिक स््थथितियोों, नियामक क्षेत्र मेें 
विकास और बाज़़ार के रवैये मेें बदलाव के कारण TREPS 
बाज़़ार मेें भागीदारी मेें परिवर््तन आया है। घरलूे बैैंक ऋण लेने के 
मामले मेें प्रमखु भागीदार बनकर उभर ेहैैं, जो चलनिधि प्रबधंन  के 
लिए TREPS पर उनकी बढ़ती निर््भरता (सारणी  5) को दर््शशाता 
है। वहीीं दूसरी ओर, म््ययूचअुल फंड TREPS बाज़़ार के ऋण दनेे 
वाले पक्ष के तौर पर प्रमखु भूमिका निभाते हैैं। बीते पाचँ सालोों के 
दौरान, कुल TREPS ऋण मेें म््ययूचअुल फंड का योगदान लगातार 
60% से अधिक हिस््ससा रहा है, जो चलनिधि प्रदान करने और 
बाज़़ार के सबसे अहम घटक के रूप मेें उनकी महत््वपूर््ण भूमिका 
को उजागर करता है। 

3. निष््कर््ष

त्रिपक्षीय रेपो बाज़़ार की शरुुआत के बाद से भारत के मुद्रा 
बाजार मेें एक बड़़ा बदलाव आया है, और अब यह इस सेगमेेंट 
मेें सबसे महत््वपूर््ण साधन बन गया है। इसकी तेज़ और बड़़े 
पैमाने पर लगातार बढ़ रही स््ववीकार््यता, अलग-अलग तरह के 

प्रतिभागियोों को शामिल करने की इसकी क्षमता, ट्रेडिग 
प््ललेटफॉर््म  द्वारा नाम उजागर किए बिना ट्रेडिग की पेशकश करने 
की कुशलता, और सीसीआईएल द्वारा सभी TREPS लेनदेन 
के लिए सीसीपी की भूमिका निभाते हुए क््ललियरिगं और 
सेटलमेेंट के लिए दी जाने वाली गारटंी के साथ-साथ एक त्रि-
पक्षीय एजेेंट के रूप मेें कोलैटरल को संभालकर रखने मेें इसकी 
भूमिका को भी दर््शशाती है।

भारतीय मदु्रा बाज़़ार ने कोलैटरल पर आधारित मदु्रा बाज़़ार के 
इंस्ट्रूमेेंट्स की ओर एक महत््वपूर््ण बदलाव दखेा है। इससे भारतीय 
रिज़र््व बैैंक (आरबीआई) को मौजूदा MIBOR फ्रे मवर््क  पर नए 
सिर ेसे विचार करना पड़़ा है, जो बिना कोलैटरल वाले असरुक्षित 
बाज़़ार पर आधारित है। CROMS प््ललेटफॉर््म पर ट्रेड किए गए 
बास््ककेट  रपेो लेनदने और TREPS प््ललेटफॉर््म पर किए गए 
त्रिपक्षीय रपेो लेनदने का उपयोग करके प्रतिभूत ओवरनाइट रुपी 
रटे (एसओआरआर) मेें प्रस््ततावित परिवर््तन, वित्तीय बाजारोों के 
लिए एक अधिक प्रतिनिधित््व वाला और भरोसेमंद बेेंचमार््क  
उपलब््ध कराएगा। 

TREPS बाज़़ार ने बाज़़ार को और ज््ययादा कुशल बनाने, 
अस््थथिरता को कम करने तथा कोलैटरल पर आधारित ऋण लेने 
तथा ऋण दनेे के लिए एक स््थथिर मंच प्रदान करने मेें महत््वपूर््ण 
भूमिका निभाई है। भविष््य की ओर दखेेें, तो अर््थव््यवस््थथा का 
बढ़ता आकार, वित्तीय बाजारोों की बढ़ती गहराई, तथा बाजार 
प्रतिभागियोों की सखं््यया मेें बढ़़ोतरी की वजह से, भारतीय त्रिपक्षीय 
रपेो बाजार के आगे के विस््ततार और विकास की असीमित 
सभंावनाए ँमौजूद हैैं।  

सारणी  5: ऋण लेन ेवाले पक्ष का प्रतिभागीवार विवरण सारणी  6: ऋण देन ेवाले पक्ष का प्रतिभागीवार विवरण
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एफ़आई और बीमा कंपनियां एफ़आई और बीमा कंपनियांविदशेी बैैंक विदशेी बैैंकघरलूे बैैंक
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रेग््ययुलटेर की नज़र से
- ब्रिज राज

अवयस््कोों (नाबालिग) का जमा खाता खोलना और उनका 
परिचालन करना

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने 21 अप्रैल 2025 को सभी वाणिज््ययिक 
बैैंकोों, सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैैंकोों एव ं सभी राज््य 
सहकारी बैैंकोों और जिला केें द्रीय सहकारी बैैंकोों को उक्त विषय 
पर दिशा निर्देश जारी किया। दिशा निर्देश के अनसुार भारतीय 
रिज़र््व बैैंक द्वारा पहले भी बैैंकोों को अवयस््कोों के जमा खाते 
खोलने और उनके परिचालन सबंधंी दिशानिर्देश जारी किए गए 
थे। इस सदंर््भ मेें, मौजूदा दिशानिर्देशोों को तर््क सगंत और ससुगंत 
बनाने के उद्देश््य से उनकी समीक्षा की गई जिसके आधार पर, 
अवयस््कोों के जमा खाते खोलने और परिचालन सबंधंी सशंोधित 
अनदुशे नीचे दिए गए हैैं:

i) 	कि सी भी आय ुके अवयस््कोों को अपने प्राकृतिक अथवा 
कानूनी अभिभावक के माध््यम से बचत और सावधि 
जमा खाते खोलने और परिचालित करने की अनुमति 
दी जा सकती है। उन््हेें भारतीय रिज़र््व बैैंक के दिनांक 
29 दिसंबर 1976 के परिपत्र डीबीओडी.एलईजी.
बीसी.158/सी.90(एच)-76 के अनुसार अभिभावक के 
रूप मेें माता के साथ ऐसे खाते खोलने की अनुमति भी 
दी जा सकती है।

ii) 	 कम से कम 10 वर््ष की आय ुसीमा से अधिक तथा बैैंकोों 
द्वारा अपनी जोखिम प्रबधंन नीति को ध््ययान मेें रखते हुए 

निर््धधारित की गई राशि और शर्ततों के अनसुार अवयस््कोों 
को, यदि वे चाहेें तो, स््वतंत्र रूप से बचत/सावधि जमा 
खाते खोलने और परिचालित करने की अनमुति दी जा 
सकती है, और ऐसी शर्ततों की जानकारी खाताधारक को 
दी जाएगी।

iii) 	 वयस््क होने पर, खाताधारक के नए परिचालन अनदुशे 
और नमूना हस््तताक्षर प्राप्त किए जाएगें तथा उन््हेें रिकार््ड मेें 
रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि खाता अभिभावक 
द्वारा सचंालित किया जाता है, तो शेष राशि की पषु्टि की 
जाएगी। बैैंकोों को इन अपेक्षाओ ंकी पूर््तति सनुिश्चित करने के 
लिए वयस््कता आय ु प्राप्त करने वाले नाबालिग 
खाताधारकोों को इन आवश््यकताओ ं के बार े मेें सूचित 
करने सहित अग्रिम कार््रवाई करनी होगी।

iv) 	 बैैंक अपनी जोखिम प्रबधंन नीति, उत््पपाद अनकूुलता और 
ग्राहक उपयकु्तता के आधार पर अवयस््क खाताधारकोों 
को इंटरनेट बैैंकिग, एटीएम/डेबिट कार््ड, चेक बकु सवुिधा 
आदि जैसी अतिरिक्त बैैंकिग सवुिधाए ंप्रदान करने के लिए 
स््वतंत्र हैैं।

v) 	 बैैंकोों को सनुिश्चित करना होगा कि अवयस््कोों के खातोों मेें, 
चाहे वे स््वतंत्र रूप से परिचालित होों अथवा अभिभावक 
के माध््यम से, जमाराशि से अधिक आहरित नहीीं की जाए 
तथा उनमेें हमेशा जमाराशि शेष बना रहे।

vi) 	 बैैंकोों को अवयस््कोों के जमा खाते खोलने के लिए एव ं
अविरत समुचित सावधानी बरतने हेतु अपने ग्राहक को 
जानेें (केवाईसी) निदेश, 2016 पर दिनांक 25 फरवरी 
2016 के मास््टर निदेश, (समय-समय पर यथासंशोधित) 
के प्रावधानोों के अनुसार समुचित सावधानी बरतनी 
होगी।

उपर््ययुक्त दिशानिर्देश बैैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की 
धारा 35ए और 56 के अतंर््गत जारी किए गए हैैं। साथ ही बैैंकोों को 

ब्रिज राज 
मखु््य महाप्रबधंक, सचंार विभाग

भारतीय रिज़र््व बैैंक, केें द्रीय कार््ययालय, मुबंई 
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सूचित किया गया कि इन दिशानिर्देशोों के अनरुूप नई नीतियां 
बनाए ंऔर / अथवा मौजूदा नीतियोों मेें सशंोधन कर 01 जलुाई 
2025 तक लागू करेें।

‘.bank.in’ डोमने पर स््थथानातंरण

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने 22 अप्रैल 2025 को सभी वाणिज््ययिक 
बैैंकोों, सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैैंकोों एव ं सभी राज््य 
सहकारी बैैंकोों और जिला केें द्रीय सहकारी बैैंकोों को उक्त विषय 
पर दिशा निर्देश जारी किया। दिशा निर्देश मेें 7 फरवरी 2025 के 
विकासात््मक और विनियामक नीतियोों पर वक्तव््य का सदंर््भ दिया 
गया जिसमे ‘bank.in’ और ‘fin.in’ डोमेन के माध््यम से वित्तीय 
क्षेत्र मेें विश्वास बढ़ाने की घोषणा की गई थी। इस पहल का उद्देश््य 
साइबर सरुक्षा ढांचे को मजबूत करना और डिजिटल बैैंकिग और 
भगुतान प्रणालियोों मेें जनता का विश्वास बढ़़ाना है।

दिशा निर्देश के अनसुार बैैंकिग प्रौद्योगिकी विकास एव ंअनसुधंान 
ससं््थथान (आईडीआरबीटी) के माध््यम से बैैंकोों के लिए ‘.bank.
in’ डोमेन को क्रियान््ववित किया जाएगा। साथ ही, आईडीआरबीटी 
को इलेक्ट्रॉनिक््स एव ंसूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) 
के तत््ववावधान मेें भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक््सचेेंज 
(एनआईएक््सआई) द्वारा ‘.bank.in’ डोमेन के लिए विशिष्ट 
रजिस्ट्रार के रूप मेें अधिकृत किया गया है। 

साथ ही, सभी बैैंकोों को अपने मौजूदा डोमेन को ‘.bank.in’ 
डोमेन मेें 31 अक््टटूबर 2025 तक स््थथानांतरित करने के लिए कहा 
गया। आईडीआरबीटी बैैंकोों को आवेदन प्रक्रिया और नए डोमेन 
मेें स््थथानांतरण से सबंधंित विभिन््न पहलओु ंपर मार््गदर््शन प्रदान 
करगेा। विनियामक निर्देशोों के अनपुालन मेें, भारत के अग्रणी बैैंकोों 
ने अपने डोमेन नाम को .bank.in डोमेन मेें स््थथानांतरित कर 
दिया है।

प्रवाह के माध््यम स े विनियामक प्राधिकरण / लाइसेेंस / 
अनमुोदन का प्रससं््करण

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने 28 अप्रैल 2025 को सभी अनसूुचित 
वाणिज््ययिक बैैंकोों (लघ ुवित्त बैैंक, स््थथानीय क्षेत्र बैैंक और क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैैंक सहित), सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैैंक / राज््य 
सहकारी बैैंक / केें द्रीय सहकारी बैैंक, सभी अखिल भारतीय 

वित्तीय ससं््थथान, सभी गैर-बैैंकिग वित्तीय कंपनिया ँ(आवास वित्त 
कंपनियोों सहित) सभी प्राथमिक डीलर, सभी गैर-बैैंक भगुतान 
प्रणाली ऑपरटेर एवेम सभी क्रेडिट  सूचना कंपनिया ँ को उक्त 
विषय पर दिशा निर्देश जारी किया। 

दिशा निर्देश के अनसुार 28 मई, 2024 को, रिज़र््व बैैंक ने किसी 
भी ससं््थथा या व््यक्ति द्वारा रिज़र््व बैैंक को किए गए किसी भी सदंर््भ 
पर प्राधिकरण, लाइसेेंस या नियामक अनमुोदन प्राप्त करने के 
लिए एक सरुक्षित और केें द्रीकृत वेब-आधारित पोर््टल के रूप मेें 
प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान््यता, और प्राधिकृति के लिए 
प््ललेटफ़़ॉर््म) लॉन््च किया था। 

साथ ही, भारतीय रिज़र््व बैैंक के 11 अप्रैल 2025 के प्रेस 
प्रकाशनी कि घोषणा के अनसुार 01 मई, 2025 से, विनियमित 
ससं््थथाओ ंको पोर््टल मेें उपलब््ध आवेदन प्रपत्ररों का उपयोग करके 
रिज़र््व बैैंक को नियामक प्राधिकरण, लाइसेेंस, अनमुोदन के लिए 
आवेदन प्रस््ततुत करने हेत ुप्रवाह का उपयोग करना चाहिए। 

इस सदंर््भ मेें सभी विनियमित ससं््थथाओ ंको उपरोक्त निर्देशोों का 
पालन करने की सलाह दी गई। पोर््टल तक पहुचँने, आवेदन जमा 
करने और ट्रैकिग आदि से सबंधंित निर्देश पोर््टल पर उपलब््ध 
किए गए हैैं। इसके अलावा, उपयोगकर््तताओ ंकी सवुिधा के लिए, 
उपयोगकर््तता मैनअुल, एफ़एक््ययू और वीडियो भी पोर््टल पर 
उपलब््ध हैैं। प्रवाह पोर््टल को https://pravaah.rbi.org.in के 
माध््यम से एक््ससेस किया जा सकता है। 

नागरिक चार््टर के तहत प्राप्त आवेदनोों का प्रससं््करण - 31 
अक््टटूबर, 2025 तक की स््थथिति पर भारतीय रिज़र््व बैैंक ने 1 
नवबंर 2025 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसके अनसुसर अक्तूब र 
माह मेें, भारतीय रिज़र््व बैैंक द्वारा कुल मिलाकर 20,578 आवेदनोों 
पर कार््रवाई की गई। 

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानदडंोों की समीक्षा - लघु वित्त 
बैैंक

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने 20 जून 2025 को सभी लघ ुवित्त बैैंकोों को 
उक्त विषय पर दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देश के अनसुसर, 
दिनांक 27 नवबंर 2014 के ‘निजी क्षेत्र मेें लघ ु वित्त बैैंकोों के 
लाइसेेंस के लिए दिशा निर्देश’ और 05 दिसबंर 2019 को रिज़र््व 
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बैैंक द्वारा जारी ‘निजी क्षेत्र मेें लघ ुवित्त बैैंकोों के ‘ऑन-टैप’ (‘on-
tap’) लाइसेेंस के लिए दिशा निर्देश’ दखेेें। उपर््ययुक्त लाइसेेंसिगं 
दिशा निर्देशोों के पैरा ग्राफ II (9) के अनसुार, लघ ु वित्त बैैंक 
(एसएफबी) को अपने समायोजित निवल बैैंक ऋण (एएनबीसी ) 
का 75 प्रतिशत रिज़र््व बैैंक द्वारा प्राथमि कता प्राप्त क्षेत्र उधार 
(पीएसएल) के रूप मेें वर्गी करण के लिए पात्र क्षेत्ररों को दनेा 
आवश््यक है।

इसके अतिरिक्त, जबकि बैैंक को अपने एएनबीसी का 40 प्रति 
शत मौजूदा पीएसएल नियमोों के अनसुार पीएसएल के तहत 
विभिन््न उप-क्षेत्ररों को आवटंित करना चाहिए, बैैंक शेष 35 
प्रतिशत को पीएसएल के तहत किसी एक अथवा अधि क उप-
क्षेत्ररों को आवटंित कर सकता है, जहां उसे प्रति स््पर््धधा त््मक लाभ 
हो।

इस सदंर््भ मेें, समीक्षा के उपरांत, यह निर््णय लिया गया कि वित्तीय 
वर््ष 2025-26 से पीएसएल के अतिरिक्त घटक (35 प्रतिशत) को 
घटा कर 20 प्रतिशत कर दिया जा एगा, जिससे समग्र पीएसएल 
लक्षष्य एएनबीसी अथवा तलुन-पत्रेतर एक््सपो जर (सीईओबीई) 
के समतलु््य क्रेडिट  का 60 प्रतिशत, इनमेें से जो भी अधिक हो, 
हो जा एगा। एसएफबी अपने एएनबी सी अथवा सी ईओबीई का 
40 प्रतिशत मेें से जोभी अधिक हो, मौजूदा पीएसएल नियमोों के 
अनसुार पीएसएल के तहत विभिन््न उप-क्षेत्ररों को आवटंित करना 
जारी रखेगा, जबकि शेष 20 प्रतिशत पीएसएल के तहत किसी 
एक अथवा अधिक उप-क्षे त्ररों को आवटंित किया जाएगा, जहां 
बैैंक को प्रति स््पर््धधात््मक लाभ है। ये अनदुशे बैैंककारी विनियमन 
अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के तहत भारतीय रिज़र््व बैैंक 
को प्रदत्त शक्तियोों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैैं।

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली - एईपी एस टचपॉइंट ऑपरटेरोों 
की समचुित सावधानी 

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने 27 जून 2025 को आरआरबी सहित सभी 
अनसूुचित वाणिज््ययिक बैैंक / शहरी सहकारी बैैंक / राज््य सहकारी 
बैैंक / जिला केें द्रीय सहकारी बैैंक / भारतीय राष्ट्रीय भगुतान 
निगम (एनपीसीआई) को दिशा निर्देश जारी किया। इसके 
अनसुार, आधार सक्षम भगुतान प्रणाली (एईपीएस) भारतीय 
राष्ट्रीय भगुतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा परिचालित एक 

भगुतान प्रणाली है जो आधार अधिप्रमाणन का उपयोग करके 
अतंर-परि चालनिय वित्तीय लेनदने की सवुिधा प्रदान करती है। 
वित्तीय समावेशन को सक्षम करने मेें आधार सक्षम भगुतान 
प्रणाली एक प्रमखु भूमिका निभाता है। 

हाल के दिनोों मेें, पहचान की चोरी या ग्राहक क्रेडे ेंशियल््स के साथ 
अनाधिकृत पहुचँ के कारण एईपीएस के माध््यम से धोखाधड़़ी के 
मामले सामने आए हैैं। बैैंक ग्राहकोों को इस तरह की धोखा धड़़ी से 
बचाने और सिस््टम की सरुक्षा मेें भरोसा और विश्वास बनाए रखने 
के लिए, एईपीएस की सदुृढता को बढ़़ाने की आवश््यकता महसूस 
कीजा रही है। 

तदनसुार, जैसा कि 08 फरवरी, 2024 को विकासात््मक और 
नियामक नीतियोों पर वक्तव््य मेें घोषित किया गया है, एईपीएस 
टचप््ववाइंट ऑपरटेरोों को शामिल करने की प्रक्रिया को सवु््यवस््थथित 
करने और धोखाधड़़ी जोखिम प्रबधंन को मजबूत करने के लिए 
निर्देश जारी करने का निर््णय लिया गया था। विस््ततृत निर्देश उक्त 
दिशा निर्देश के अनलुग््नक मेें दिए गए हैैं। ये निदशे भगुतान और 
निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 (2007 का 
अधिनियम 51) के तहत जारी किए गए हैैं और यह 01 जनवरी, 
2026 से लागू होोंगे।

भारतीय रुपये (INR) मेें अतंरराष्ट्रीय व््ययापार का निपटान

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने 05 अगस््त 2025 को सभी श्रेणी-I 
प्राधिकृत व््ययापारी बैैंकोों को उक्त विषय पर दिशा निर्देश जारी 
किए। दिशा निर्देश के अनसुार, प्राधिकृत व््ययापारी श्रेणी-I बैैंकोों 
(एडी) का ध््ययान दिनांक 11 जलुाई 2022 के ए.पी. (डी.
आई.आर. सीरीज़) परिपत्र स.ं10 के पैरा 10 की ओर आकृष्ट 
किया जाता है। 

इस विषय पर समीक्षा के उपरांत यह निर््णय लिया गया कि 
प्राधिकृत व््ययापारी बैैंकोों को भारतीय रिज़र््व बैैंक से अनमुोदन लिए 
बिना पारदशेी य प्रतिनिधि बैैंकोों के विशेष रुपया वास्ट्रो खाते 
(एसआरवीए) खोलने की अनमुति दी जाए। उपरोक्त निर्देश 
अधिसूचना की तारीख से लागू हो गए हैैं। साथ ही, प्राधिकृत 
व््ययापारी श्रेणी-। बैैंकोों को इस परिपत्र की विषयवस््ततु से अपने 
सबंधंित घटकोों और ग्राहकोों को अवगत करने के लिए निर्देश 
दिया गया हैैं।   
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घूमता आईना  
(राष्ट्रीय खंड)

- डॉ. करुणशे तिवारी

प्रधानमतं्री मदु्रा योजना न ेपूरा किया एक दशक का सफर 

औपचारिक वित्तपोषण से वचंित दशे के सूक्षष्म और मझँोले उद्यमोों 
को बिना जमानत के ऋण सवुिधा महैुया कराते हुए सामाजिक 
और आर््थथिक रूप से पिछड़े तबकोों का वित्तीय समावेशन कराकर 
उनकी सहायता करने की महत््ववाकांक्षी पहल के रूप मेें 08 अप्रैल 
2015 को PMMY यानी प्रधानमंत्री मदु्रा योजना का शभुारभं 
किया गया था ताकि समावेशी विकास के मॉडल को साकार किया 
जा सके। 

इस योजना के तहत मिलने वाले ऋण को मदु्रा ऋण कहा गया 
जिसे किसी भी वाणिज््ययिक बैैंक, सूक्षष्म वित्त ससं््थथान और गैर 
बैैंकिग वित्तीय कंपनी या क्षेत्रीय ग्रामीण बैैंक से प्राप्त किया जा 
सकता है। उधार लेने के इच््छछुक उद्यमी उद्यमी मित्र पोर््टल पर 
जाकर मदु्रा ऋणोों के लिए आवेदन कर सकते हैैं। मदु्रा (MUDRA) 
का आशय है सूक्षष्म इकाई विकास एव ंपुनर््ववित्त एजेेंसी लिमिटेड 
जिसका कार््य है अपने मध््यस््थोों यथा- बैैंकोों, सूक्षष्म वित्त ससं््थथानोों 
और गैर बैैंकिग वित्तीय कंपनियोों को पनुर््ववित्त प्रदान करना। स््पष्ट है 
कि मदु्रा एक पनुर््ववित्त एजेेंसी है, न कि सीधे उधार दनेे वाला कोई 
ससं््थथान। मदु्रा का एक अन््य कार््य है वेब पोर््टल पर पीएमएमवाई 
डेटा का प्रबधंन। साथ ही, यह इस योजना के तहत दिए जाने वाले 
ऋणोों के लिए गारटंी की सवुिधा भी प्रदान करता है।

इस योजना के तहत दिए जाने वाले ऋणोों की कई श्रेणिया ँहैैं। 
जैसे- शिशु जिसमेें `50,000 तक के ऋण दिए जाते हैैं। इसी 
प्रकार किशोर श्रेणी मेें `50,000 से अधिक और `5,00,000 

तक के ऋण प्रदान किए जाते हैैं। इसके अतिरिक्त, तरुण श्रेणी मेें 
`5,00,000 से अधिक और `10,00,000 तक के ऋण दिए 
जाते हैैं और `10,00,000 से अधिक और `20,00,000 तक के 
ऋण तरुण प््लस श्रेणी के तहत दिए जाते हैैं जो कि ऐसे उद्यमियोों 
के लिए है जिन््होोंने तरुण श्रेणी के तहत पहले ऋण सवुिधा ली हो 
और उसकी चकुौती सफलतापूर््वक कर दी हो। मदु्रा योजना की 
विशेषताओ ंकी बात करेें तो सर््वप्रथम इसमेें ऋण के बदले कोई 
सपंार्श्विक या जमानत नहीीं रखनी होती। इसकी ब््ययाज दरेें 
विनियमित नहीीं होतीीं और इसमेें शिशु श्रेणी से लेकर तरुण श्रेणी 
तक ऋण सवुिधा क्रमवार प्रदान की जाती है। 

प्रधानमंत्री मदु्रा योजना की अब तक की उपलब््धधियोों पर नज़र 
डालेें तो पाते हैैं कि इस योजना के अतंर््गत अब तक लगभग 20% 
ऋण ऐसे उद्यमियोों को दिए गए हैैं जिन््होोंने पहली बार कोई उद्यम 
प्रारभं किया है। मदु्रा योजना के तहत दिए गए ऋणोों के आकँड़े 
बताते हैैं कि कुल मदु्रा ऋणोों मेें किशोर श्र﻿ेणी के ऋणोों का प्रतिशत 
वित्त वर््ष 2024-25 मेें बढ़कर 44.7% हो गया जो वित्त वर््ष 
2015-16 मेें 5.9% हुआ करता था। यह इस तथ््य का परिचायक 
है कि दशे मेें सूक्षष्म उद्यम विकसित होकर लघ ुउद्यम का रूप ले 
रहे हैैं। तरुण श्रेणी के तहत ऋणोों मेें भी वदृ्धि दर््ज की गयी है जो 
दर््शशाती है कि मदु्रा योजना उद्यमियोों को केवल व््यवसाय प्रारभं 
करने मेें ही सहायक नहीीं है, अपित ुव््यवसाय को आगे बढ़ाने के 
लिए भी आवश््यक वित्त प्रदान कर रही है। रिपोर्टटें बताती हैैं कि 
इस योजना ने दशे की आर््थथिक विकास-यात्रा मेें जो क्षेत्रीय 
असमानता थी, उसे भी कम करने मेें महत््वपूर््ण भूमिका निभाई है। 
बिहार, उत्तर प्रदशे, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के राज््योों के उद्यमियोों 
को इससे काफी लाभ  हुआ है। वित्तीय समावेशन, विशेषकर 
महिला उद्यमियोों के वित्तपोषण, को इस योजना के कारण बहुत 
बल मिला है। दशे के आर््थथिक विकास से जड़ुी कई अन््य 
महत््ववाकांक्षी योजनाओ ं यथा- मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय शहरी/
ग्रामीण आजीविका मिशनोों आदि के लक्षष्ययों की पूर््तति मेें भी यह 
योजना सहायक सिद्ध हुई है। इससे जहा ँरोजगार सजृन हो रहा 
है, स््वरोजगार बढ़ा है, वहीीं भारत की आधारभूत अर््थव््यवस््थथा मेें 
भी सदुृढ़ता आ रही है। 

डॉ. करुणशे तिवारी 
सहायक महाप्रबधंक (राजभाषा)

भारतीय रिज़र््व बैैंक, क्षेत्रीय कार््ययालय, भोपाल
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एक राज््य, एक आरआरबी

भारत सरकार के वित्तीय सेवाए ं विभाग ने ‘वन स््टटेट वन 
आरआरबी’ के सिद््धाांत पर चलते हुए हाल ही मेें 26 क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैैंको के समामेलन की अधिसूचना जारी की है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैैंक 
अधिनियम, 1976 मेें केें द्र सरकार को प्रदत्त शक्तियोों का इस््ततेमाल 
करते हुए ऐसा किया गया है। वस््ततुत: क्षेत्रीय ग्रामीण बैैंको का यह 
चौथा समामेलन है। इसके उपरान््त अब कुल मिलाकर 28 
आरआरबी रह गए हैैं जो दशे के 26 राज््योों और दो केें द्रशासित 
प्रदशेोों मेें व््यवसायरत हैैं। पहले यह सखं््यया 43 थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैैंकोों की स््थथापना नरसिघंम कार््यदल की सिफारिशोों 
के आधार पर 1975 मेें की गयी थी। इन बैैंकोों मेें भारत सरकार 
की हिस््ससेदारी 50%, सबंधंित राज््य सरकार की हिस््ससेदारी 
15% और प्रायोजक वाणिज््ययिक बैैंक की हिस््ससेदारी 35% होती 
है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैैंको का विनियमन आरबीआई द्वारा बैैंककारी 
विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत किया जाता है और इनके 
पर््यवेक्षण का कार््य राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैैंक (नाबार््ड) 
द्वारा किया जाता है।

आरआरबी को अपने समायोजित निवल बैैंक ऋण (एएनबीसी) 
अथवा तलुनपत्रेतर जोखिम के समतलु््य राशि अर््थथात 
(सीईओबीई), जो भी अधिक हो, की 75% राशि का आवटंन 
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लिए करना होता है। इसके अलावा 
इन््हेें आरबीआई मानदडंोों के अनसुार जोखिम भारित आस््ततियोों 
की तलुना मेें पूजंी का अनपुात 9% रखना आवश््यक होता है। 

‘एक राज््य एक आरआरबी’ के लाभोों की बात करेें तो सर््वप्रथम 
इसका लक्षष्य है कारोबार वदृ्धि को गति प्रदान करना। इसके 
अलावा, इससे पूजंी आधार को विस््ततार मिलगा और इसके 
परिणामस््वरूप आरबीआई द्वारा तय किए गए पूजंी पर््ययाप्तता 
मानदडंो का पालन किया जा सकेगा, कारोबारी दक्षता बढ़ेगी एव ं
अनपुालन के सबंधं मेें जो अपेक्षाए ंआरआरबी से की जाती हैैं, 
उनका पालन भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। इससे ऋण 
प्रदान करने की क्षमता मेें भी उल््ललेखनीय वदृ्धि आएगी। पूजंी 
आधार बढ़ने से क्षेत्रीय ग्रामीण बैैंक बेहतर प्रौद्योगिकी और 
आधारभूत सरंचनाओ ंका लाभ लेते हुए अपनी डिजिटल पहुचँ 
बढ़ा सकेें गे और सरकार की योजनाओ ंके साथ अपने नवोन््ममेषी 
उत््पपादोों को सरंखेित कर पाएगें। उनमेें प्रतिस््पर््धधात््मकता भी 
बढ़ेगी। परिचालनगत दक्षता अधिक होगी। परन््ततु ‘एक राज््य एक 
आरआरबी’ के लक्षष्ययों को हासिल करने के लिए यह आवश््यक है 
कि मानव ससंाधन नीतियोों को कारोबार के अनकूुल बनाया जाए 

डिजिटल प्रणालियोों का एकीकरण किया जाए और स््थथानीय 
आवश््यकताओ ंके अनरुूप अपने बैैंकिग उत््पपादोों को तैयार किया 
जाए। अनर््जक आस््ततियोों की वसूली की प्रक्रिया को सशक्त बनाया 
जाए। निगरानी प्रणाली को चसु््त बनाया जाए और आवधिक 
वित्तीय समीक्षा सनुिश्चित की जाए।

‘एलसीआर’ पर रिज़र््व बैैंक के नए दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने चलनिधि कवरजे अनपुात अर््थथात 
एलसीआर से सबंधंित दिशानिर्देशोों मेें परिवर््तन करते हुए कहा है 
कि बैैंको को अपनी खदुरा जमाराशियोों पर रन-ऑफ़ फैक््टर कम 
करने की आवश््यकता है। रन-ऑफ़ फैक््टर से तात््पर््य है 
जमाराशियोों का वह प्रतिशत जिसे तनावपूर््ण स््थथितियोों मेें 
जमाकर््तता द्वारा आहरित किया जा सकता है। 

उल््ललेखनीय है कि एलसीआर उच््च गणुवत्तायकु्त चल आस््ततियोों 
(एचक््ययूएलए) की वह राशि होती है जिसे वित्तीय ससं््थथानोों को 
अपने पास रखना होता है ताकि बाजार मेें उथल-पथुल वाली 
स््थथिति मेें बैैंक अपनी अल््पकालिक दनेदारियोों को पूरा कर सकेें । 
स््पष्ट है कि यदि एलसीआर का प्रतिशत अधिक होगा तो बैैंको को 
अपनी उच््च गणुवत्तायकु्त चल आस््ततियोों का एक बड़ा हिस््ससा 
अपने पास रोककर रखना पड़ेगा जिससे प्रणाली मेें मदु्रा की 
आपूर््तति कम होगी। 

भुगतान विनियामक बोर््ड अधिनियम, 2025

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने भगुतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 
2007 के अतंर््गत भगुतान विनियामक बोर््ड विनियमन, 2025 की 
अधिसूचना जारी की है। यह नया विनियमन वर््ष 2008 के भगुतान 
और निपटान प्रणाली विनियामक बोर््ड विनियमन, 2008 का 
स््थथान लेगा।

भारतीय रिज़र््व बैैंक के गवर््नर इस भगुतान विनियामक बोर््ड के 
अध््यक्ष होोंगे तथा भगुतान प्रणाली के प्रभारी उप गवर््नर एव ं
आरबीआई द्वारा नामित एक अधिकारी इस बोर््ड के पदने सदस््य 
होोंगे। इनके अतिरिक्त, बोर््ड मेें केें द्र सरकार द्वारा नामित तीन 
सदस््य होोंगे। इस बात का प्रावधान भी किया गया है कि बोर््ड मेें 
भगुतान प्रणाली, आईटी, साइबर सरुक्षा, विधि आदि क्षेत्ररों से 
विशेषज्ञञों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा। सरकार द्वारा नामित 
सदस््योों का कार््यकाल 04 वर््ष का होगा और इनका नामांकन 
दोबारा नहीीं किया जा सकेगा। बोर््ड की कम से कम दो बैठकेें  
प्रतिवर््ष की जाएगंी। प्रत््ययेक बैठक मेें अध््यक्ष अथवा उप गवर््नर 
सहित कम से कम तीन सदस््योों की उपस््थथिति अनिवार््य होगी। 
बोर््ड अपने निर््णय बहुमत के आधार पर ले सकेगा। यदि टाई की 
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स््थथिति आती है तो अध््यक्ष के पास निर््णणायक वोट दनेे का 
अधिकार होगा। 

बेहतर सवेाए ँ प्रदान करन े हतेु भारतीय रिज़र््व बैैंक की 
प्रतिबद्धता 

भारतीय रिज़र््व बैैंक अपने विनियमन के अधीन ससं््थथाओ ंऔर 
दशे के नागरिकोों को विभिन््न वित्तीय सेवाए ँप्रदान करता है। बैैंक 
द्वारा इन सेवाओ ं को दो श्रेणियोों मेें वर्गीकृत किया गया था- 
विनियामक अनमुोदन सबंधंी सेवाए ँ (कुल 133) और नागरिक 
चार््टर मेें शामिल सेवाए ँ(कुल 58)। 

एक उत््ककृ ष्ट सेवाप्रदाता के रूप मेें अपनी प्रतिबद्धता दर््शशाते हुए 
दशे के केें द्रीय बैैंक द्वारा दी जा रही सेवाओ ं की सलुभता, 
उत्तरदायित््व और पारदर््शशिता मेें सधुार के लिए इन सेवाओ ंकी 
व््ययापक समीक्षा की गई है। इनके तहत निर््धधारित समय-सीमा को 
अधिक यकु्तिसगंत बनाते हुए 11 प्रकार की सेवाए ँप्राप्त करने मेें 
लगने वाले समय को कम किया गया है। कई नयी सेवाए ँजोड़ी गई 
हैैं। अब विनियमित ससं््थथाओ ंऔर नागरिकोों को प्रदान की जाने 
वाली सभी सेवाओ ंको नागरिक चार््टर के अतंर््गत समाहित कर 
दिया गया है जिससे नागरिक चार््टर मेें कुल 204 सेवाए ँशामिल 
हो गयी हैैं। नागरिक चार््टर के अतंर््गत सेवाओ ंके लिए आवेदन/ 
अनरुोध जिन प्रणालियोों के माध््यम से स््ववीकार किए जा रहे हैैं, वे 
हैैं – प्रवाह (180 सेवाए)ँ, काउंटर पर/ ऑफलाइन फॉर््म (14 
सेवाए)ँ और अन््य ऑनलाइन प््ललैटफॉर््म (10 सेवाए)ँ। सशंोधित 
नागरिक चार््टर 1 जलुाई 2025 से प्रभावी है। 

भारतीय रिज़र््व बैैंक न ेजारी किया मार््च 2025 का डिजिटल 
भुगतान सूचकाकं

भारतीय रिज़र््व बैैंक दशे भर मेें भगुतान के डिजिटलीकरण  की 
स््थथिति का आकलन करने के लिए मार््च 2018 को आधार वर््ष 
मानकर 1 जनवरी 2021 से डिजिटल भगुतान सूचकांक 
(आरबीआई-डीपीआई) प्रकाशित कर रहा है। यह सूचकांक 
सितंबर 2024 के 465.33 की तलुना मेें मार््च 2025 मेें  बढ़कर 
493.22 हो गया। यह इस बात का परिचायक है कि भगुतान 
अवसरंचना मेें दशेव््ययापी सधुार हुआ है एव ंआपूर््तति पक्ष कारक 
और भगुतान निपटान जैसे मापदडंोों मेें उल््ललेखनीय वदृ्धि हुई है।

मार््च 2025 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकाकं

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने जलुाई 2025 मेें वित्तीय समावेशन 
(एफआई) सूचकांक जारी किया। मार््च 2025 के लिए एफ़आई-
सूचकांक वदृ्धि दर््ज करते हुए 67.0 हो गया है जबकि मार््च 2024 

के लिए यह 64.2 था। उल््ललेखनीय है कि यह वदृ्धि सभी उप-
सूचकांकोों- वित्तीय सेवाओ ंतक पहुचं, उपयोग और गणुवत्ता - मेें 
दखेी गई है। यह इस बात की परिचायक है कि वित्तीय साक्षरता 
की दिशा मेें की जा रही निरतंर पहलोों के परिणामस््वरूप वित्तीय 
समावेशन अधिक गहन हुआ है। वर््ष 2021 की तलुना मेें दखेेें तो 
एफआई सूचकांक मेें अब तक लगभग 24.3% की वदृ्धि दर््ज की 
गयी है। 

सशु्री अनरुाधा ठाकुर रिज़र््व बैैंक के केें द्रीय बोर््ड मेें नामित

भारत सरकार ने सशु्री अनरुाधा ठाकुर, सचिव, आर््थथिक कार््य 
विभाग, वित्त मंत्रालय को भारतीय रिज़र््व बैैंक के केें द्रीय बोर््ड मेें 
श्री अजय सेठ के स््थथान पर निदशेक के रूप मेें नामित किया है। 
सशु्री अनरुाधा ठाकुर का नामांकन 24 जलुाई 2025 से और 
अगले आदशे तक प्रभावी है।

एयू स््ममॉल फाइनेेंस बैैंक लिमिटड अब बनगेा यूनिवर््सल बैैंक 

एयू स््ममॉल फाइनेेंस बैैंक लिमिटड (एयूएसएफबी) के लघ ुवित्त बैैंक 
(एसएफबी) से सार््वभौमिक (यूनीवर््सल) बैैंक की श्रेणी मेें परिवर््तन 
हेत ु‘सैद््धाांतिक’ मजूंरी रिज़र््व बैैंक द्वारा प्रदान कर दी गई है। 

दिनांक 27 नवबंर 2014 को ‘निजी क्षेत्र मेें लघ ु वित्त बैैंकोों को 
लाइसेेंस जारी करने के लिए दिशानिर्देश’ आए थे जिनके तहत 
लघ ुवित्त बैैंकोों को सार््वभौमिक बैैंकोों मेें परिवर््ततित करने के लिए 
एक सकं्रमण पथ निर््ददिष्ट किया गया था। कालांतर मेें, ‘लघ ुवित्त 
बैैंकोों का सार््वभौमिक बैैंकोों मेें स््ववैच््छछिक परिवर््तन’ विषय पर 26 
अप्रैल 2024 को जारी परिपत्र मेें इस सबंधं मेें विस््ततृत दिशानिर्देश 
जारी किए गए थे। यदि कोई लघ ुवित्त बैैंक न््ययूनतम पाचँ वर्षषों की 
अवधि तक कार््यनिष््पपादन का सतंोषजनक ट्रैक रिकॉर््ड रखता है 
और वह सार््वभौमिक बैैंकोों पर लागू न््ययूनतम चकुता पूजँी/ निवल 
मालियत से जड़ुी अपेक्षाओ ंको पूरा करता है तो भारतीय रिज़र््व 
बैैंक समचुित जाचँ करते हुए उसे सार््वभौमिक बैैंक का लाइसेेंस 
प्रदान कर सकता है। 

भारतीय रुपये के अतंरराष्ट्रीयकरण की ओर एक ठोस कदम 

दिनांक 08 अगस््त 2025 को भारतीय रिज़र््व बैैंक ने ‘भारतीय 
रुपये (आईएनआर) मेें अतंरराष्ट्रीय व््ययापार का निपटान’ विषय 
पर एक परिपत्र जारी करते हुए प्राधिकृत बैैंकोों को तत््ककाल प्रभाव 
से यह अनमुति प्रदान कर दी कि वे अपने पारदशेीय प्रतिनिधि 
बैैंकोों के विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाते (एसआरवीए) खोल सकते हैैं। 
इसके लिए उन््हेें रिज़र््व बैैंक से अनमुोदन प्राप्त करने की 
आवश््यकता अब नहीीं होगी।   
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घूमता आईना  
(अंतरराष्ट्रीय खंड)

- डॉ गौतम प्रकाश

(1) कंबोडिया-थाइलैैंड सीमा मठुभेड़ और केें द्रीय बैैंकोों के 
द्वारा उठाए कदम

24 से 28 जलुाई तक कंबोडिया और थाइलैैंड के बीच सीमावर्ती 
क्षेत्र का एक विवाद सशस्त्र मुठभेड़ मेें परिवर््ततित हो गया। वहा ँ
रहने वाले लोगोों को बहुत क्षति उठानी पड़ी। तकरीबन 38 लोगोों 
की मृत््ययु हो गई ंऔर लगभग 30 लाख लोग पलायन करने पर 
बाध््य हुए। करीब 12 लाख कंबोडियाई थाइलैैंड मेें रोजगार 
करते हैैं। तनाव बढ़ता देख कइयोों को अपने देश भागना पड़ा। 
लेकिन दोनोों ही देशोों के केें द्रीय बैैंकोों ने लोगोों के ऊपर आई 
विपत्ति की मार को कम करने का प्रयास किया। बैैंक ऑफ 
थाइलैैंड ने मुठभेड़ होने के अगले ही दिन यह आदेश दिया कि 
वित्तीय संस््थथाए ँक्रेडिट  कार््ड  पर न््ययूनतम चकुता करने वाली 
रकम को घटा देें और आपातकालीन ऋण सवुिधाए ंलोगोों को 
उपलब््ध कराए।ं उधर, कंबोडिया राष्ट्रीय बैैंक ने यदु्ध-विराम की 
घोषणा के बाद अपने आदेश जारी किए। वित्तीय संस््थथाओ ंसे 
कहा गया कि वे यदु्ध-ग्रस््त लोगोों से 31 अक्तूब र तक ऋण के 
लिए ब््ययाज या मूलधन की किस््त माफ कर देें। सैनिकोों को यह 
सवुिधा 31 जनवरी 2026 तक दी गई। वीरगति को प्राप्त सैनिकोों 
के परिवारोों को 8 करोड़ रीयल तक तथा घायल सैनिकोों को `1 
करोड़ रीयल तक की कर््ज़माफ़ी दी गई। 

(2) केें द्रीय बैैंकिग के अनौपचारिक राजदूत कह े जान े वाले 
अर््थशास्त्री का निधन 

मई 31 को सपु्रसिद्ध अर््थशास्त्री स््टटेनली फिशर का देहांत हो 
गया। वे 81 साल के थे। जितना यश उन््होोंने शिक्षण के क्षेत्र मेें 
अर््जजित किया, उतना ही केें द्रीय बैैंकिग मेें भी किया। इसीलिए 
जानकार उन््हेें केें द्रीय बैैंकिग का अनौपचारिक राजदूत मानते हैैं। 
उनका जन््म 1943 मेें उत्तरी रोडेशिया (आज के ज़ाम््बबिया) के 
एक गावँ मेें हुआ था जहां उनके माता-पिता एक किराने की 
दकुान चलाते थे। परिवार मूलतः लातविया-लिधएुनिया से था। 
वे यहूदी थे। अर््थशास्त्र मेें स््ननातक एवं स््ननातकोत्तर स््तर तक की 
शिक्षा उन््होोंने लंदन स््ककूल  ऑफ इकोनॉमिक््स से प्राप्त की थी। 
इसके बाद का पठन-पाठन संयकु्त राज््य अमरीका मेें ही हुआ। 
1969 मेें एम.आई.टी. से पी.एचडी. करने के बाद वे शिकागो 
विश्वविद्यालय मेें प्रोफेसर हो गए और यहीीं (एक सहकर्मी संग) 
उन््होोंने अर््थशास्त्र की एक बेहद चर््चचित पसु््तक लिखी, जो कि 
आज भी कॉलेजोों मेें पढ़ाई जाती है। सत्तर के दशक मेें उन््होोंने 
ऐसा शोध किया जिससे अर््थशास्त्रियोों के दो गटु (एक एम.
आई.टी. और दूसरे शिकागो विश्वविद्यालय के) एक साझा मत 
पर आ सके। अस््ससी के दशक मेें वे एम.आई.टी. मेें प्रोफेसर रहे। 
1985 मेें उन््हेें केें द्रीय बैैंक मेें काम करने का अवसर मिला। 
इस्राइल के केें द्रीय बैैंक ने उन््हेें बतौर परामर््शदाता नियकु्त किया। 
फिर वे विश्व बैैंक के मुख््य अर््थशास्त्री के पद पर आसीन हुए। 
1994 से 2001 तक वे आई.एम.एफ. के उपाध््यक्ष रहे और 
फिर 2005 मेें वे इस्राइल के केें द्रीय बैैंक के गवर््नर नियकु्त किए 
गए। वैश्विक वित्तीय संकट से जूझने मेें उनकी महत््वपूर््ण भूमिका 
रही। इसके पश्चात वे अमरीकी केें द्रीय बैैंक के उप-प्रमुख नियकु्त 
हुए। इस दौरान बैैंक की प्रमुख जेनेट येलेन थीीं, जिन््होोंने उनकी 
याद मेें यह कहा कि - ‘फिशर का लोक सेवा के प्रति समर््पण 
अनुकरणीय है और एक सहकर्मी, मित्र एवं एक इंसान के रूप मेें 
वे बेजोड़ थे’। 

डॉ गौतम प्रकाश 
महाप्रबधंक, विनियमन विभाग

भारतीय रिज़र््व बैैंक, मुबंई 
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(3) लदंन स््ककू ल ऑफ इकोनॉमिक््स मेें पर््यवेक्षण मचं की 
स््थथापना 

दो जाने-माने पर््यवेक्षण विशेषज्ञञों ने लंदन स््ककूल  ऑफ इक््ननोमिक््स 
मेें एक मंच की स््थथापना की है जिसका उद्देश््य है पर््यवेक्षण-नीति 
पर विचारोों को साझा करना। वित्तीय क्षेत्र के सभी घटकोों (बैैंक, 
बीमा, फ़ंड, व अन््य वित्तीय सेवाए)ँ और वित्तीय स््थथिरता के सभी 
आयामोों (प्रूडेेंशियल पर््यवेक्षण, आचरण, काले धन को वैध बनाने 
के विरुद्ध नीतिया,ँ आपातकाल प्रबधंन, इत््ययादि) पर जानकारी 
साझा करने का विचार किया गया है। ससं््थथापकोों के नाम हैैं – पेद्रो 
दआुर्ते नेवेस और आन्द्रेया एनरिया। नेवेस पूर््व मेें परु््तगाल के 
केें द्रीय बैैंक के उप-प्रमखु रह चकेु हैैं और एनरिया पूर््व मेें यूरोपीय 
केें द्रीय बैैंक के सर््वप्रमखु पर््यवेक्षक और ब्रिटेन के केें द्रीय बैैंक के 
प्रूडेेंशियल विनियमन कमेटी के सदस््य भी रह चकेु हैैं। मंच को 
लंदन स््ककूल  ऑफ इकोनॉमिक््स की “प्रणाली शोध केें द्र” का 
हिस््ससा बनाया गया है। 

(4) केें द्रीय बैैंकोों के द्वारा सूचना सचंार 

सपु्रसिद्ध वित्तीय सलाहकार, बियागीओ बोस््सोों, ने केें द्रीय बैैंकोों 
द्वारा किए जाने वाले सूचना सचंार के बार ेमेें महत््वपूर््ण विचार पेश 
किए हैैं। पिछले दो दशकोों से केें द्रीय बैैंक पारदर््शशिता के लिए 
प्रयत््नशील रहे हैैं। परतं ुजन-मानस मेें उनके द्वारा किए सूचना 
सचंार को समझने मेें असमर््थता है। अर््थशास्त्र के अनसुार भविष््य 
को लेकर लोगोों की अपेक्षाए ं(महगंाई, रोजगार, उत््पपाद आदि से 
सबंन््धधित) वास््तविक आर््थथिक नतीजोों पर ख़ासा प्रभाव रखते हैैं। 
केें द्रीय बैैंक उत्तम सूचना सचंार के द्वारा इन अपेक्षाओ ंको आकार 
दनेे का प्रयास करते हैैं – लेकिन रोचक न होने या जटिल होने के 
कारण जनता का रवैया उदासीनता का ही होता है। सूचना सचंार 
को असरदार बनाने के लिए तीन बातोों का ध््ययान रखना आवश््यक 
है – विचारपूर््वक रचना, प्रयोग सिद्धता और श्रोताओ ंका सजं्ञान। 
जैसे - इंग््लैैंड और कनाडा के केें द्रीय बैैंकोों ने सगं्रहालय बनाए हैैं 
जहा ँसूचना तकनीक की मदद से अर््थ-नीति के जटिल विषयोों को 
आसानी से समझा जा सकता है। स््वविटज़रलैैंड और स््ववीडन के 
केें द्रीय बैैंकोों ने ऐसी वेबसाइट बनाई है जिससे आर््थथिक स््थथिति 
दर््शशाने वाले आकंड़ोों को सगुम तरीके से समझा जा सकता है। नई 
तकनीकोों (जैसे ट्विटर) के माध््यम से केें द्रीय बैैंक आम नागरिकोों 
से सवंाद कर सकते है। इसका प्रयोग अमरीका, फ़््राांस, ब्राज़ील, 

इंडोनेशिया के केें द्रीय बैैंक और यूरोपीय केें द्रीय बैैंक बखूबी कर रहे 
हैैं। कृत्रिम बदु्धिमत्ता (ए.आई.) का प्रयोग करके भारत जैसे बहुभाषी 
दशे मेें त््वरित अनवुाद करके हर भाषा मेें सूचना सचंार सभंव हो 
सकेगा। केवल अर््थशास्त्र पर््ययाप्त नहीीं है। रचनात््मकता, तकनीक व 
मीडिया मेें दक्षता तथा व््यवहार-विज्ञान मेें निपणुता की भी 
आवश््यकता है। 

(5) यूरोप मेें नई सपंार्श्विक (collateral) प्रबधंन प्रणाली 

यूरोप के 20 राष्टट्ररों ने ‘यूरो’ को मदु्रा के रूप मेें स््ववीकार किया है। 
यूरोपीय केें द्रीय बैैंक और इन 20 राष्टट्ररों के केें द्रीय बैैंक मिलकर 
‘यूरोसिसस््टम’ बनाते हैैं। यूरोसिसस््टम ने सदस््य राष्टट्ररों की 
वित्तीय बाज़ार के मूलभूत ढांचे के विकास के लिए महत््वपूर््ण 
कदम उठाए हैैं। यह कार््यक्रम विगत 10 वर्षषों से चल रहा है। अब 
(जून माह मेें) इसमेें एक विशेष इज़ाफ़ा किया गया है – एक 
सपंार्श्विक प्रबधंन प्रणाली लाई गई है, जो 20 पथृक राष्ट्रीय 
प्रणालियोों की जगह ले लेगी। अब सभी सदस््य दशेोों मेें सपंार्श्विक 
प्रबधंन को एक ही तरीके से किया जा सकेगा, जिससे ऋण दनेे 
और लेने मेें सवुिधा होगी। प्रणाली के विकास का कार््य जर््मनी, 
फ््राांस, इटली और स््पपेन के केें द्रीय बैैंकोों ने मिल कर किया है। 

(6) केें द्रीय बैैंक आखिर इतना सोना क््योों खरीद रह ेहैैं?

विश्व स््वर््ण परिषद ने केें द्रीय बैैंकोों के सर्वेक्षण मेें यह पाया कि 
अधिकतर केें द्रीय बैैंक यह मान रहे हैैं कि अगले 12 महीनोों मेें 
मौद्रिक प्राधिकरण सोने की खरीद मेें इज़ाफा करेेंगे। आकंड़े बताते 
हैैं कि पिछले 3 वर्षषों मेें, केें द्रीय बैैंकोों ने प्रति वर््ष 1,000 टन से 
अधिक सोने का क्रय किया, जबकि उसके पूर््व के 10 वर्षषों मेें यही 
आकंड़ा मात्र 400-500 टन था। अपने स््वर््ण-भडंार मेें कमी आने 
की सभंावना से तो सभी ने इंकार किया। सर्वेक्षण ने पता लगाया 
कि केें द्रीय बैैंक स््वर््ण का सचंय क््योों करते है? इसके कारण हैैं – 
(क) आर््थथिक सकंट के वक़््त सोने का मूल््य लढ़ुकता नहीीं है, (ख) 
वे दशे की मौद्रिक सपंदा को किसी एक ही आस््तति (जैसे अमरीकी 
डॉलर) मेें रखने के बजाय उसे अलग-अलग आस््ततियोों मेें रखते हैैं, 
ताकि जोखिम प्रबधंन बेहतर हो सके और सोना एक विकल््प है, 
(ग) तजरु््बबा रहा है कि जब विश्व अर््थ-व््यवस््थथा मंदीग्रस््त होती है, 
तो अन््य आस््ततियोों की तरह सोने का मोल गिरता नहीीं, बल््ककि 
बढ़ता है। यह भी अपेक्षा की जा रही है कि अमरीकी डॉलर की 
लोकप्रियता मेें कुछ कमी आएगी और अन््य मदु्राओ ं(येन या यूरो) 
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तथा सोने की महत्ता बढ़ेगी। विकासशील दशेोों के केें द्रीय बैैंक 
भविष््य मेें महगंाई और अतंरराष्ट्रीय व््ययापार मेें तनावोों की अपेक्षा 
कर रहे हैैं। अतः वे सोने मेें निवेश कर रहे हैैं। एक प्रश्न यह भी था 
कि केें द्रीय बैैंक अपने सोने के भडंार को रखते कहा ँहैैं? पता चला 
कि वर्षषों से बैैंक ऑफ इंग््लैैंड की स््वर््ण-भडंारण सेवा प्रचलित रही 
है। आज भी उसका बोलबाला है। लेकिन अधिकतर केें द्रीय बैैंक 
अपने दशेोों मेें भी स््वर््ण-भडंारण की क्षमता को बढ़ाने पर ध््ययान द े
रहे हैैं। 

(7) बैैंक ऑफ थाइलैैंड मेें नए गवर््नर का चयन 

थाइलैैंड मेें सरकारी क्षेत्र के बैैंक, गर््वमेेंट सेविगं््स बैैंक, के वर््तमान 
मखु््य कार््यकारी अधिकारी, श्री विताई रत््नकॉर््न का चयन दशे के 
केें द्रीय बैैंक के अगले गवर््नर के लिए हुआ है। उनका कार््यकाल 01 
अक्तूब र, 2025 से प्रारम््भ होगा। वे अर््थशास्त्र मेें स््ननातक तथा 
विधि व वित्त विषयोों मेें स््ननातकोत्तर हैैं। वे बैैंकिग, वित्त और 
अर््थशास्त्र के अनभुवी और ज्ञाता माने जाते हैैं। दशे के वित्त 
मंत्रालय ने कुल 6 प्रत््ययाशियोों के साक्षात््ककार के बाद ही उन््हेें 
चयनित किया। हाल के दिनोों मेें उन््होोंने ब््ययाज दरोों मेें कमी लाने 
की बात कही थी और इसका कारण यह बताया था कि दशे की 
अर््थव््यवस््थथा एक गहरी और लंबी मंदी के दौर से गज़ुर रही है। 
थाइलैैंड मेें महगंाई अत््ययंत निचल स््तर पर है। दशे पर अमरीका ने 
36% आयात कर लगाने की घोषणा कर दी है, जिससे उत््पपाद 
और निर््ययात, दोनोों पर गहरी चोट का अदंशेा है। दशे के प्रतिनिधि 
अमरीकी सरकार के साथ व््ययापार के लिए किसी समझौते पर 
आने के प्रयास मेें लगे हैैं। परतं ुयदि कोई समझौता नहीीं हो सका 
तो केें द्रीय बैैंक के लिए ब््ययाज दर को कम करने के अलावा कोई 
विकल््प नहीीं रह जाएगा। चयन से पूर््व, दशे के वित्त मंत्री ने बताया 
था कि मौजूदा परिस््थथितियोों मेें ऐसा गवर््नर वांछनीय है जो कि 
सरकार के साथ सचुरू रूप से काम कर सके। 

(8) पुर््तगाल मेें केें द्रीय बैैंक के गवर््नर को लेकर विवाद

बैैंक ऑफ परु््तगाल के गवर््नर मारिओ सेेंटीनोों का कार््यकाल 19 
जलुाई 2025 को समाप्त होना था। उनकी नियकु्ति के समय 
(जलुाई 2020) दशे मेें सोशलिस््ट पार्टी सत्ता मेें थी परतं ुअक्तूब र 
2020 मेें हुए आम चनुाव मेें उस पार्टी की शिकस््त हो गयी। वहा ँ
कई बार केें द्रीय बैैंक के गवर््नर की पनुर््ननियकु्ति हुई है और इस बार 
भी सोशलिस््ट पार्टी पनुर््ननियकु्ति के लिए प्रयत््नशील थी। लेकिन 

आम राय नहीीं बन पा रही थी। श्री सेेंटीनोों की सेवानिवतृ्ति के ठीक 
बाद यूरोपीय केें द्रीय बैैंक की महत््वपूर््ण बैठक होनी थी और यदि 
उसमेें केें द्रीय बैैंक के गवर््नर उपस््थथित न होों तो दशे की तरफ से 
मतदान नहीीं हो पाता। आवश््यकतावश सरकार ने अपने अधिकारोों 
का प्रयोग कर श्री सेेंटीनोों का कार््यकाल कुछ समय के लिए बढ़ा 
दिया। बैठक के उपरांत सरकार ने अर््थशास्त्री अलवारो सतंोस 
पररेा को अगले गवर््नर के लिए चयनित किया और इसका मखु््य 
कारण था कि वे किसी भी राजनैतिक पार्टी से सबंन््धधित नहीीं हैैं 
और स््वतंत्र नीति रखने मेें सक्षम माने जा रहे हैैं। इस समय श्री 
पररेा विकसित दशेोों की ससं््थथा ओ.ई.सी.डी. मेें मखु््य अर््थशास्त्री 
के पद पर आसीन हैैं। 

(9) यूरोपीय केें द्रीय बैैंक न े अपन े कर््मचारियोों की काम-
सबंन््धधित यात्रा पर नए आदेश जारी किए

यूरोपित केें द्रीय बैैंक ने अपने कर््मचारियोों को आदशे दिया कि वे 
जब भी कुछ खास शहरोों के लिए काम के सिलसिल मेें यात्रा 
करेेंगे, उन््हेें कम प्रदूषण करने वाले ्साधनोों का प्रयोग करना होगा। 
बैैंक ने साफ किया है कि फ्ररें कफ़र््ट स््थथित उसके कार््ययालय से 
जर््मनी के किसी अन््य स््थथान, या पेरिस, ब्रूसेल््स, बेसेल अथवा 
एम््स््टर््डम जाने की लिए रलेगाड़ी से यात्रा करना अनिवार््य होगा। 
परतं ु यह भी सामने आया कि यह आदशे बैैंक के कार््यपालक 
निदशेक मण््डल के सदस््योों पर लागू नहीीं होगा। बैैंक ने बताया कि 
वह प्रदूषण और विशेषकर कार््बन की मात्रा को कम करने किए 
लिए कमर कस रहा है और हवाई यात्रा कार््बन के उत््पपादन का 
एक बड़ा स्रोत है। इसके अलावा, बैठकोों को आमने-सामने करने 
के बजाय वीडियो कॉन्फफ्ररें स के माध््यम से सम््पन््न करने को 
प्रचलित किया जा रहा है। ऐसी कोशिशेें प्रोत््ससाहनीय तो लगती हैैं, 
लेकिन यदा-कदा बात उल््टटी भी पड़ जाती है। जैसे कि, अप्रैल 
2025 मेें बैैंक ने कार््ययालय के शौचालयोों मेें गर््म पानी दनेा बदं कर 
दिया - ईधंन कम जलाने के लिए, ताकि प्रदूषण कम हो सके। परतं ु
गर््म पानी की सवुिधा से बैैंक के कार््यपालक निदशेक मण््डल के 
सदस््योों को वचंित नहीीं किया गया था। तब, बैैंक की ख़ासी 
आलोचना भी हुई थी। लेकिन बैैंक अडिग रहा। 

(10) दक्षिण अफ्रीका मेें मदु्रास््फफीति के लक्षष्य को लेकर  चितंा

दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक नीति कमेटी ने 31 जलुाई, 2025, को 
यह ऐलान किया कि वहा ँब््ययाज दर को 7.25% से घटाकर 7% 
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किया जाएगा। कमेटी के द्वारा जारी किए गए विवरण के अनसुार 
जून माह मेें हेडलाइन मदु्रास््फफीति 3% रही और मूल (कोर) 
मदु्रास््फफीति 2.9% रही। लेकिन आर््थथिक वदृ्धि की दर कमजोर 
रही। इसके अलावा, विवरण मेें बताया गया है कि इस वर््ष की शेष 
अवधि मेें यह पूर््ववानमुान है कि मदु्रास््फफीति 3.3% रहेगी और 
अगले वर््ष 3% रहेगी। आर््थथिक वदृ्धि के बार ेमेें पूर््ववानमुान है कि वह 
1.2% के बजाए 1% तक ही सिमट जाएगी। कमेटी ने अपने 
वक्तव््य मेें यह भी कहा कि उसने यह भी निर््णय लिया है कि वह 
लक्षित मदु्रा प्रणाली के तहत 3% मदु्रास््फफीति को लक्षष्य मेें रखेगी, 
जो कि दशे की मदु्रास््फफीति की लक्षित श्रेणी (3% से 6%) की 
निचली सीमा है। ध््ययान मेें रहे कि दशे की व््यवस््थथा के अनसुार 
मदु्रास््फफीति की लक्षित श्रेणी को दशे के वित्त मंत्री की पूर््व-अनमुति 
के बिना, अकेले केें द्रीय बैैंक या मौद्रिक नीति कमेटी तय नहीीं कर 
सकते हैैं। दशे के वित्त मंत्री ने अपने वक्तव््य मेें दो-टूक कहा कि 
मदु्रास््फफीति की लक्षित श्रेणी को बदलने की विधिवत प्रक्रिया पूरी 
होनी बाकी है। विवाद को व््ययापक होता दखे दशे के केें द्रीय बैैंक ने 
तरुतं इस रिपोर््ट  का खंडन किया कि मदु्रास््फफीति की लक्षित श्रेणी 
को बदलने का निर््णय लिया गया है - बात यह है कि मौद्रिक नीति 
कमेटी 3% मदु्रास््फफीति को अपने लक्षष्य मेें रखेगी, जो कि वर््तमान 
लक्षित श्रेणी (3% से 6%) के अदंर ही है। केें द्रीय बैैंक के 
स््पष्टीकरण के बाद ही चितंाए ँदूर हो पायीीं। 
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